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भूसिका 


मुझे बड़ा हप है कि यह पुस्तक सेरी दोनों अंग्रेज़ी पुस्तकों-- 
प्रिणाबों पातांतबं और 2हाण्यंथा रिट।र्टी के आधार पर 
लिखी जाकर पाठकों के सामने रक्खी जा रही हे । प्राय: सभी 
भावों का, जो मेरी उपरोक्त दोनों पुस्तकों में दरशाये गये हैं, इस 
पुस्तक में समावेश है । मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता होती है 
क आज सभी सरकारें इस बात का उद्योग कर रही हैं कि किसी 
न किसी प्रकार किसान की उपस्थित असनन्‍्तोपज्ञनक्त अवस्था 
को सुधारा जञाय। परन्तु कार्य-कर्ताओं के सामने किसान की 
सच्ची अवस्था का चित्र तथा उसको बदलने के तरीकों का पृश-पूरा 
व्योरा न होने से पूरी सफलता नहीं हो रही है । मेने इस अभाव को 
पूरा करने के लिए ऊपर की दोनों पुस्तकों को लिखा था । पहिली 
पुस्तक में किसान की अवस्था और उसको अच्छा बनाने के 
उपायों का वणणंन था ओर दूसरी पुस्तक में अन्य देशों ने छिन- 
किन तरीकों से काम लिया है, यह लिखा गया था । इस पुस्तक में 
दोनों पुस्तकों के भावों को एक स्थान पर ले आया गया है. और 
जी आंकड़े पुस्तक के पुराने होजाने से पुराने होगये थे, उनको ठीक 
कर दिया गया है। मुझे आशा है कि हिन्दी जानने वाले पाठक इस 
पुस्तक को अपनायंगे और पुस्तक का खूब प्रचार हो सकेगा । 

कार्य मेरे लिए असम्भव था, यदि मेरे मित्र श्री कृष्णचन्द्र 

जी विद्यालंकार पुस्तक को तेयार करने ओर दोनों पुस्तकों के 
भावों को एक स्थानपर ते आने का काय न करते | मेने पुस्तक 
की सामग्री तथा प्रकफ़्॒ देखने का काय किया हैं | यद्यपि 
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कहीं-कहीं ऐसी बातें लिखी गई हैं, जिनसे में सहमत नहीं हूँ 
तथापि उससे पुस्तक की शोभा कुछ बढ़ती ही है। मत-भेद तो 
दुनिया में रहेंगे ही ओर ऐसे बड़े विषध पर तो मत-सेदों को होना 
स्वाभाविक ही है। में अपने मित्र श्री ऋष्णचन्द्रजी का इस परि- 
श्रम के लिए बड़ा आशभारी हूँ, यदि वह इतना परिश्रम न करते तो 
इस' पुस्तक का पाठकों के हाथों तक पहुँचना असम्भव था। मुझे 
विश्वास है कि इस पुस्तक से मेरे भाव जनता तक पहुँचेंगे, और वे _ 
उन भावों का न केवल सनन करेंगे, प्रत्युत उन्हें काय में परिणुत 
कर किसान की अवस्था को उत्तम बनाने का प्रयत्न करेंगे। में 
अपने तथा अपने मित्र के ', रश्षम को सफल सममूगा, यदि मेरा 
दृष्टिकोण सरकार तथा जनता तक पहुँच कर किसान की अवस्था 
सुधारने सें सहायक हो सके । 


दारौला (मेरठ) -मुखत्यारखिह 


आक्थन 


इस पुस्तक के योग्य लेखक ने इसका प्राफ्थन लिखने के 
लिए मुझे कहकर मेरा सम्मान ही किया है। मेने यह सारी 
पुस्तक प्रारम्भ से अन्त तक पढ़ी है ओर में यह निस्संकोच कह 
सकता हूँ कि यह चहुव विद्धतापूण ओर प्रामाणिक पुस्तक है । 
सबसे पहले स्वर्गीय दादाभाई नौरोजी ने पिछली सदी के पृ्वार् 
में भारतीय किसान की दरिद्रता और उसके संधार की आचश्य- 
कता की ओर देश का ध्यान जीचा था। उसके बाद भारतीय 
किसान के सम्बन्ध में बहुत सा साहित्य निकला है । यह पुस्तक 
उस साहित्य में अपना एक खास स्थान रखती है । 

लेखक खुद एक काश्तकार हैं, उससे उन्हें बहुत बड़ी सुविधा 
हुई है । वह काश्तकारों ही में पैदा हुए और उन्हीं में उनका 
पालन-पोपण हुआ । इसलिए उन्हें छोटे-छोटे किसानों व जमी- 
दारों, दोनों में रहने-सहने ओर मिलने-जुलने का समय मिलता 
किसानों की तकलीफ़ों को उन्होंने अपनी तकलीफ समझा आर 
उनकी चिन्ताओं व दिक्कतों को अपनो चिन्ता व दिफात माना । इसलिए 
यह स्वाभाविक ही है कि उनके दृदय में फिसासों की दिन-प्रनि- 
दिन गिरती हुई हालत को देखकर चेंदना उत्पन्न हो और इममें 
कोई आश्वय नहीं कि इस पुस्तक में उन्होंने क्रिसानों के बारे में 
अपनी सब वेदना उंडेल दी हो । 

लेकिन इस पुस्तक के लेग्यक निराशावादी नहीं £ । यद्यवि 
स्थिति अत्यन्त निराशाजनक है, फिर भी बह कभी सहायता या 
दीनता का भाव अपने दिल में नहीं लाते | बह उद्योग पर विश्वास 
करते हैं, भाग्य पर नहीं। उन्होंने अपने किसान बन्पुदओं को 


(२) 


ग़रीवी के मूल कारणों का अध्ययन करने में अपनी उम्र के बहुत 
से साल शुज्ञार दिये हैं। किसानों की समस्या का उन्हें प्रत्यक्ष 
ज्ञान था ही । उस ज्ञान को उन्होंने विदेशी और देशी बिद्वानों 
छ्वारा लिखे एत्तद्विघयक बहुत अधिक साहित्य को पढ़कर और भी 
चढ़ा लिया है । उन्होंने वहुत ध्यान से यह अध्ययन किया है कि 
पिछले दशकों में दूसरे मुल्कों ने किस तरह साइंस व सरकारों 
की सहायता से खेती-बारी के बारे में तरक्की की है। अपने विशाल 
अध्ययन, चिन्तन और अनुभव के परिणामस्वरूप लेखक ने कुछ 
ऐसे उपाय भी बताये हैं, ज्ञिन पर उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उनसे 
किसान की हालत बहुत सुधर जायगी। 
इस पुस्तक के अध्ययन से मालूम हो जायगा कि इन तमाम 
उपायों का निदेषण करने का एकमात्र उद्देश्य लेखक के दिल में 
सारतीय किसान की अवस्था को सुचारना है। सिफ़े उसी उद्देश्य 
को सामने रखकर लेखक ने उन सामान्य प्रश्नों पर भी विचार 
किया है, जिनका किसान की आर्थिक समृद्धि या अवनति से 
सीधा सम्बन्ध है, जैसे-मुद्रा, विनिमय, वेंक-दर, और सरकारी 
के की तीति | लेखक ने देश का खर्चीला शासन-प्रबन्ध, सेना 
पर भारी व्यय आदि राजनैतिक प्रश्नों को जान-बूक कर अलग 
रक्खा है, यद्यपि इन बातों का भो किसान को स्थिति पर निरसंदेह 
भारी प्रभाव पड़ता है । 
लेखक जिन निष्कर्षों पर पहुँचा है, उनके लिए बहुत से 
कारण भी उसने पाठकों के सामने दिये हैं| प्रत्येक विषय की 
प्रतिपादन शैली इतनी अधिक चैज्ञानिक और विचारपूर्ण है कि 
-. ज्यों-ज्यों पाठक आगे बढ़ता जाता है, उसकी दिलचस्पी भी बढ़ती 
'' तो है। और जब वह पुस्तक के अन्तिम अध्याय तक पहुँचता 
5 तब वह यह समझ सकता है कि किसान के दृष्टिकोण से 
नल ह श्र कप को लू श् री तियों 
४ इस पुस्तक में रक्खी गई सिफारिशें ही वर्तेमान परिस्थि 
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आर आशाओं को देखते हुए सबसे अधिक उपयुक्त हैं | 
सभव हैँ कि इस पुस्तक के पाठक लेखक की किसी सम्मति 
से सहमत न हों, फिर भी हरण्क पाठक इससे तो अवश्य सहमत 
होगा कि लेखक ने हिन्दुस्तानी किसान की ग्रीची क्री समस्या 
पर क्रियात्मक ओर स्वोगीण दृष्टिकोश से विचार करके टेश की 
बहुत बड़ी सेवा की है| मुझे पूरी आशा है कि किसान के मामले 
को इतने जोरों के साथ सामने रखने का यह परिणाम तो ज़रूर 
होगा कि किसान की उन्नति करने के राष्ट्रव्यापी आन्दोलन के 
प्रति लोकमत जाग्मत हो जायगा । किसान की उन्नति के लिए जिन 
तरीकों का निर्देश लेखक ने किया है उन पर ओर दूसरे अनुभवी 
था विद्वानों द्वारा निर्दिट्ट तरीकों पर अप्रल करके किसान के 
सुधारने का आन्दोलन भी सारे देश में जोर पकड़ जायगा | 
आज का समय ऐसे आन्दोलन के लिए बहुत उपयुक्त दीखता है । 
दुखित किसान की गिरती हुई हालत देखकर इस समय सर्वसाधा- 
रण जनता का दिल वहुत वेचेन दो रहा है । उसकी हालत सधारने 
की अनेक प्रकार की चचाएं आजकल चल रही हैं | रूस की पंच- 
वर्षीय योजना की अद्भत सकलता ने सरकारी अफसरों को 
चहुत प्रभावित किया है । अनेक अफ़सर किसान की हालत 
सुधारने के लिए दूससाला योजनाओं की चर्चा भी करने लगे *ै। 
गवनर और गवनर-जनरल भी ग्रास-सुधार के लिए युवकों को 
उपदेश देने लगे हैं| अनेक प्रान्तों में इस तरह की योजनाएं शुरू 
भी हो गई हैं। केन्द्रीय सरकार स ओर राष्ट्रीय नेताओं से सच 
ग्रान्तों को इस काय के लिए प्रेरणा मिल रही है । ग़रीब किसानों 
की हालन सथारने का जो भी क़दम सरकार की ओर से उठाया 
जावे, उसका हम स्वागत करते है । सचाइ तो यह & कि चुत 
से ऐसे मामले है, जिनमें सरकार ओर उसकी व्यवस्थापक सभाएं 
ही कुछ क़दम उठा सकती हैं । लेकिन लेखक के शब्दों में चढ् भी 
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याद रखना चाहिए कि “बतंमान दुदंशा के गहरे गढ़े से दरिद्र 
जनता को ऊपर उठाने के लिए सबसे पहली जिस चीज़ की 
ज़रूरत है, वह है अपनी दशा बदलने के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र का 
इृढ़ सकल्प ओर आत्मविश्वास ।” कोइ भी प्रयत्न किया जाय, 
लोगों में दढ़ संकल्प ओर आत्म-विश्वास की भावना का पेदा 
होना ज़रूरी है। जहां सरकार, व्यवस्थापक सभा या दोनों की 
सहायता ज़रूरी हो, वहाँ वह निस्संकोच देनी चाहिए । लेकिन 
दूसरी ओर किसानों को भी उत्साहित करना चाहिए कि वे अपनी 
उन्नति के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, अपने साथी किसानों 
सहयोग से अवश्य कर । उन्हें अपनी सफलता के लिए जमीं- 
दारों ओर सरकारी अफ़प्तरों, दोनों की. सहायता ओर सद्भावत्ता 
की ज़रूरत होंगी। किसान अपनी उन्नति के लिए जो भी क़दम 
उठाये, उसे संदेह की दृष्टि से नहीं, वल्कि सदसाव और 
सहानुभूति की दृष्टि से देखना चाहिए | इस आन्दोलन को बिशुद्ध 
आर्थिक आन्दोलन समभम्ना चाहिए। 
में जोरों के साथ यह्‌ सिफ़ारिश करता हूँ कि प्रत्येक विचार- 
शील भारतीय को और इस महान देश के शासन-प्रवंध में रुचि 
रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह पुस्तक ध्यान से पढ़नी चाहिए 
ओर अपने उस किसान भाई की हालत सुधारने के लिए अपना-- 
अपना भाग अदा करना चाहिए, जो गर्मी, सर्दी ओर वरसात में 
फ़सलें पेदा करने के लिए मिहनत-समशक्कत करता है ओर देश 
के पेंतीस करोड़ निवासियों को स्वास्थ्य ओर सम्पत्ति प्रदान करता 
है | भारतीय किसान खुशहाल हो सके ओर संसार के अपने 
साथी किसानों के साथ कन्धे-से-कन्घा मिला खड़ा हो सके 
इसके लिए प्रत्येक विचारशील भारतीय ओर अफ़सर को उसकी 


उन्नति में सहायता देनी चाहिणए। 
--मदनमोहन सालवीय 


विषय-सूची 
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हमारे गाँव ओर किसान 


विषय-प्रवेश 


“जब सरकार जेल में क्रैद की सज़ा भ्ुगतनेवाले मुजरिमों तक को 
भोजन देती है, तब वेकसूर ग़रीबों के लिए वैसा इन्तज़ास न करने 
का मतलब है कि वह पाप और अपराध को उत्तेजना देती है |? 

--जॉन स्टुअठ मिल 

सब तरह के ऐश-आराम की चीज़ों से सजी-सजाई शहरों 
की शानदार और आसमान को छूनेवाली इमारतों को देखकर 
हम इस विशाल देश की सच्ची माली हालत का अन्दाज़ा नहीं 
कर सकते। शहरों की घनी आवादी, व्यापार की हलचल, 
व्यवसाय की चहल-पहल और रुपये की आमद भी मुल्क की 
सम्पत्ति जानने की कसौटियाँ नहीं हैं । हमें देश की आबादी के 
७३,६ फ़ीसदी किसानों व उनके आश्रितों की सच्ची हालत जानने 
के लिए गाँवों में उनके घर जाकर देखना होगा। सच्चा भारत 
गाँवों में रहता है ओर देश की सम्रद्धि भी गाँवों की समृद्धि पर 
निभर करती है. । इन प्रष्ठों में हम भारतीय किसानों को शोच- 
नीय दशा का कुछ चित्र खोंचकर यहः बताने की कोशिश करेंगे, 
कि इसका हल क्या है ओर किस तरह किसानों की ग़रीबी दूर 
की जा सकती है । 

हमें गाँवों में किसानों के साथ ढिल- मिलकर रहना चाहिए 
ओर अपनी आँखों से उनकी ठुःखपूर्ण स्थिति का अध्ययन करना 
चाहिए | बहाँ हमें यह मालूम होगा कि ग्रामीण-जीवन शहरी- 
जीवन से कितना मिन्न है ओर शहरी आदमी उन हालतों की 
कल्पना तक नहीं कर सकते, जिनमें किसानों को रहना पड़ता है 


विपय-प्रवेश 


पे 


गांव की सड़कें ओर किसानों के घर 


गांवों तक पहुँचने के लिए खड़खड़ाती हुई धीसी चलने- 
वाली भद्दी-सी चलगाड़ी के सिवाय ओर कोइ सवारी आपको नहीं 
सिलेगी | इस बेलगाड़ी पर बेठे हुए हर पाँचवें क्रम पर आपको 
ऐसा झटका लगेगा कि आपकी हड़ियाँ कड़कड़ाने लगेंगी और 
उनमें दे होने लगेगा।न तो आपको वहाँ घोड़े की सवारी 
मिलेगी और न हिचकोला खानेवाले ढेंचू इक्फे की सवारी। 
गाँवों के ऊँचे-नीचे टेढ़े-मेढ़े रास्तों के लिए वग्घी तो बहुत ही 
नाजुक चीज़ है । मोटर की तो वहाँ वात ही न कीजिए। वहाँ पक्की 
सड़कें देखने को नहीं मिलेंगी । गरसी में आपके शरीर व 
कपड़े धूल से और वरसात में पानी से भर जायेंगे । आपकों 
कड़कती धूप में चलना होगा; क्योंकि वहाँकी सड़कों पर 
कोई सायादार दरख्त नहीं मिलेगा जिसके नीचे आप 
कुछ देर वेठकर सुस्ता सक॑ । जब आप पसीने से तर-चतर ओर 
चेहाल हुए अपने लक्ष्य यानी गाँव तक पहुँच जायेंगे, तब मिट्टी 
के मोंपड़े आपका स्वागत करते नज़र आवदेंगे। बड़ाल में तो 
मिट्टी की दीवार भी नहीं मिलेंगी। ताड़ के पत्तों ओर छड़ियों 
वहाँ दीवार चनाइ जाती है। यदि इन घरों की मरम्मत पर 
पूरा ध्यान न दिया जाय तो बरसात में थे अवश्य गिर पड़गे। 
छत बहुत स्थानों से चूती है। दरञझ्मसल वह करुण दृश्य कभी 
 भूलेगा जब बेचारे देहती अपनी दृटी-कृटी खटियों को 
इधर-से-डथघर हटाते फिरते है, ताकि छत से चून बाले बरसात 
पानी से वच सके | घरों की दीवारों पर मिट्टी का पलस्तर हाता 
है। सफ़ेदी के लिए चूना वहाँ नहीं मिलता। चदि मिलता भी 
तो उसे खरीदना देहातियों की ताक़त से बाहर की त्रात है। बह 
सो फ़िजूलखर्ची की चीज़ मानी जाती है । गाँव के सम्पन्त लोग 


छ हमारे गाँव और किसान 


भी लाल या पीली. मिट्टी में गोचर मिल्लाकर ल्लीपने से संतुष्ट 
हाजाते हैं। किटसन या विजली की वत्तियाँ तो वहाँ न किसीने 
देखी हैं ओर न किसीने उनके वारे में कुछ स॒ना ही हे । घासलेट 
या मिट्टी के तेल्न के मामूली-से लेस्प भी वहाँ फ़िजूलखर्ची माने जाते 
हैं। मिट्टी के दीये सें सरसों या नीस का थोड़ा-सा तेल डालकर वे 
धँधली-सी रोशनी कर लेते हैं, जिससे अँधेरा और भी साफ़ व 
काला होकर डरावना भ्रतीत होने लगता है । कुछ घरों में टीन 


बे 


की डिव्वियों में मिट्टी का तेल जलाया जाता है, जिसके घुएँ 
ओर कालिख से कमरा इतना गन्दा होजाता हैं कि उसमें बेठा 
ही नहीं जाता | विजली का पंखा तो दरकिनार ; छत से लटकाये 
जाने वाले कपड़े के पंखे भी नहीं मिलेंगे । कुदरती हवा और 
पानी के सिवाय उनके पास गरसी से वचने का और कोई साधन 
नहीं है | फर्नीचर के नाम पर उनके पास केवल एक ही चारपाई 
होती है । वही कुर्सी, सोफे आदि कई चीजों का काम देती है। 
हरेक घर के साथ एक मिट्टी का थड़ा भी जहर होता हें; 
जो उठने, बेठने ओर सोने आदि के अनेक काम आता हैं। 
किसान का सरदी से कमरे को व्यआ करने के लिए न तो 
स्वास्थ्य वहाँ सद्दियाँ ही है ओर न रसोइंघर का घुआँ 
निकालने के लिए. चिसनी ही। स्वास्थ्य को नष्ट करनेवाली इन 
सच वातों से वढ़कर गनन्‍्दा रिवाज यह हैं कि जिस घर में लोग 
सोते-उठते है । उसी घर सें माल और मवेशीसी रहते है, घर्ा 
सं खिड़ाकेयां नहां हांताी | घरा का फ़श कच्चा हाता ह, जा न 
कड़कड़ाती गर्मी से और न ठेठ्॒राती हुई सदी से उनका वचाव 
कर सकता हैं। इन घरों के चारों ओर एक नज़र डालिए, आप 
चकित होजयाँगे। गलियों की कभी सफ़ाइ नहीं होती । सब क्रिस्म 
का कूड़ा-कचरा वहीं ढेर हो कर जमा रहता हे और वरसात में पानी 
भरने से वह सड़ाँह करने लगता हे। गन्दा पानी निकालने के 
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लिए वहाँ नालियाँ नहीं होती। सारा गन्दा पानी गलियों में फेल 
जाता हैं ओर जमीन में रिसता रहता हैं। घरों क पास ही ओर 
कभी-कभी घरों के सहन में ही खाद के ढेर लगा दिये जाते हैं। गाँव 
फे नजदीक ही गन्दे पानी के कुछ जोहड़ होते हैं। उनमें लाखों 
सच्छुर भिवभिनाते और वीमारियाँ फेलाते रहते हैं। पानी पास 
होने की बजह से लोग इन्हीं जोहड़ों के किनारे टट्टी बेठते है ओर 
इस गन्दी आदत के कारण पानी ओर भी खतरनाक हो जाता 
है| यह सब मेला बरसात में वहकर जोहड्ों में चला जाता है | 
सूअर भी इन्हीं जोहड़ों में लेटते हैं । चही पानी मचेशी पीते हैं 
आर शायद यही कारण है कि गाँवों में मवेशियों की बीमारियाँ 
ज्यादा फेलती हैं | गाँव का धोबी भी इन्हीं जोहड़ों में सच कपड़े 
धोता है और बहुत दफ़ा आदसी भी इन्हींमें नहा लेते है । जिन 
घरों ओर परिस्थितियों सें अंग्रेज अपने सुअर भी रखना 
पसन्द नहीं करता, उनसे हमारे देहाती भाई रहते हैं 

भारतीय स्त्रियों का गहने का शोक बहुत प्रसिद्ध है। कुछ 
गहनों का पहनना तो विवाहित स्त्रियों के लिए लाज्िसी समझा 
जाता है ; लेक्नि वे भी देहाती स्त्रियों को नहीं मिलते | देंहात के 
सम्पन्न घरों में भी तथ के सिचा कोई सोने का गहना शायद ही 
कहीं दीखता है । गरीब स्त्रियों को तो काँसे या गिलट के गहनों 
पर ही संतोप करना पड़ता हैं, ओर चहुत-सी स्त्रियों को तो वे 
भी नसीब नहीं होते। मिट्टी के चतंन हरेक घर में होते है। जो 
लोग पीतल के वर्तत खरीद सकते हैं, वे बहुत खुशहाल समझे 
जाते हैं। आटा पीसने के लिए हरेक घर में एक चकी अक्सर 
होती है । एक देहाती की कुल सम्पत्ति के सलाम पर एक या दो 
चल, कुछ ससत-स सता के आजार आर झुछ घरलू बतना के 
सिवा आप कुछ न देखेंगे । 

बंगाल को छोड़कर सभी देहातों के किसान ज्यादातर 


द्ध्‌ हसार गांव और किसान 


०९७ के, 


शाकाहारी हैं | वंगाल सें भी किसान साँस नहीं खाते: वे 
किसान का संछेली खाते हैं; क्‍योंकि वह सस्ती पड़ती है। 
भोजन देहाती के भोजन-चुनाव की सिफ़े एक कसौटी 
हे, ओर वह है सस्तापन | मक्का, ज्वार, वाजरा, चता और जौ 
आदि उनका रूखा-सूखा भोजन होता हैं। सत्त खाकर रारीव 
अपनी जठराग्नि को शान्त करता है। चीनी वह खरीद नहीं 
सकता, इसलिए नम्तक आर मिच ही सत्त से डालता हैं| बंगाल 
व दक्षिण सारत के कुछ हिस्सों में सबसे घटिया दर्ज का चावल 
ही देहातियों का मोज़न है । किसान स्वयं सच प्रकार के अनाज 
पैदा करता हैं; लेकिन ग़रीबी की वजह से उस अन्न को खद 
खा नहीं सकता । पर्व था त्योहार के सिवा वह सब्जियों का 
इस्तेमाल बहुत कम करता हैं। शाकाहांरी के लिए दूध बहुत 
जरूरी हैं; लेकिन आजकल का किसान सवेशी रख नहीं 
सकता; और जो कोई रखता भी है, तो वह दूध-सक्‍्खन नहीं खा 
पाता | उसे तो मक्खन निकले दूध या छाछ पर ही गुज़ारा 
करना पड़ता हैं | उसके कपड़े तो ओर भी सीपणु अवस्था का 
चित्रण करते हैं | गरमियों में देहाती घुटने तक की धोती बाँवता 
। ८ से १२ साल तक का लड़का सिर्फ़ लंगोटी से काम चलाता 
ओर इससे कम उम्र का वालक कुदरती पोशाक में ही 
रहता है । सरदी में भी कम्बलवालों की संख्या वहुत कम 
मिलेगी । ज्यादातर के पास एक कुरते व गाढ़े की चादर के 
सिवा और कपड़े नहीं होते | गन्ने के छिलके, गोवर या और 
घास-फूस जलाकर वे शरीर तापते हैं और इस तरह सरदी से 
अपना वचाव करते हैं। 
जव वे वीमार पड़ जाते हैं, तो उनका इलाज़ करने के लिए 
वहाँ न डाक्टर आता है, न हकीम या वद्य । आसपास के शहर 
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के सरकारी अस्पतालों में जाने पर भी उनकी कोई परवा नहीं 
करता। उन्हें सफ़ाइ व तन्दुरुस्ती के नियम चतानेवाला कोई 
आ्ैसत उम्र “दी हे | भामीणों का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा हैं, 
उनके रोगी, पीले, पेट' बढ़े हुए या हुड्डी निकले हुए 
बच्चों को देखकर दया हो आती है । चालकों की मृत्युसंख्या गाँवों 
में बहुत अधिक होती है । अकाल या बीमारी से जितने- मरते है 
उनसे ज्यादा वालक भोजन व पोपणु ठीक न मिलने से मर जाते 
हैं| गरीबों में जन्म ओर मृत्यु की संख्या का अनुपात स्वाभाविक 
तोर पर ज्यादा हाता हैं| भारत में भी यही हाल है। यहाँ एक 
आदमी की ओसत्त आयु २६.७ साल है, जब कि इग्लेण्ड सें 
४७.६, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ५६.०, जमनी में ४६.४, फ्रॉस में 
४०,४ ओर जापान में ४४.५ बप हैं । 
गाँव वालों की पहुँच में न तो डाकखाने हैं और न स्कूल । 
तीन गाँवों में एक स्कूल भी मुश्किल से मिलेगा; पुस्तकालय, 
भीषण स्थिति. सभा-सोसाइटी; खेल-कूद आदि मनोरं- 
जलन के साधनों का तो सवाल ही नहीं । ग्रामवासियों 
का जीवन अत्यन्त कठोर परिश्रमयक्त, शुष्क ओर नीरस होता है । 
किसान चहत सचेरे उठता है ओर रात होने तक काम करता 
रहता है । बह न कड़कड़ाती गर्मी आर लू की परवा करता हैं. 
न शरीर भेंदने वाली ठंडी हवा की। वह मूृसलाधार बपां 
में भी काम करता है : लेकिन फसल पककर कटने से पहले ही 
जमींदार उसे लगान के लिए तंग करना शुरू कर दंता हैं. और 
महाजन उसकी खड़ी फ़सल को ही छिग्री के द्वारा झब्त कर 
लेता है। उसकी फ़सल तेयार होने पर उसे अमीर जर्मीदार 
के भारी गान आर महाजन के भारी सूद का चुकान के लिए 
सारी-की-सारी दे देती पड़ती दे । बह अपन लाए कुछ 
बचा नहीं सकता | दूसरे दिन से ही वह फिर बज और अपन 
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गुज़ारे के लिए जंसींदार व महाजन से कज़ माँगना शुरू कर देता 
हैं। केज़ पर लिये गये वेलोंवब ओज़ारों से वह सारे सौसम 
खेती करता रहता है । अगली फ़सल तैयार होने पर 
. फिर ज़रूरत के समय भारी दर पर लिये गए कर्ज के भारी 
सूद व लगान को चुकाने के लिए उसकी सारी फ़सल छीन ली 
जाती है ओर वद छछ-का-छ छ रह जाता है। यह वदक्रिस्मत 
चक्कर इसी तरह जारी रहता हैं ओर किसी भी साज्न अन्न ओर 
रुई उपजानेवाले किसान के पास न खाने को अन्न वचता है, 
तन ढकलने को कपड़ा | कितनी भीषण स्थिति हे ! ओह, कितनी 
भीपणता !! 
लेकिन यह आमदनी अब ओर भी कितनी भीपणुता से कम 
हो गई है, यह इस सम्बन्धी अंकों से स्पष्ट होजायगा। १६२८-२६ 
में त्रिटिश-भारत की कुल पेदावार की कीमत, १,०२,१९० लाख 
रुपये थी, जबकि १६३३-३४ में तमाम पेदाबार की कीमत 
घटकर सिफ़ ४७, ३६७ लाख रुपया रह गई है। इसका प्रधान 
कारण निरख में कमी है | इसका अर्थ यह हुआ कि ४० फीसदी 
से अधिक आमदनी कम हो गई । यदि हम कुल २० करोड़ 
किसान मान लें, तो किसान की ओसत आमदनी २४)र० वापिक 
या २) रु० सासिक से कम हुई। इस आमदनी सें से उसे १॥) 
सालगुज़ारी और ॥) आवपाशी प्रति व्यक्ति देनी पड़ती है। 
उसे अपने सिर पर के भारी कज़्ञ का सूद भी इसी २) रु० की 
मासिक आसदसली में से देना पड़ता है। १२ फ़ीसदी दर के 
हिसाव से किसानों पर कुल कर्ज का सूद १०० करोड़ रुपया 
होता है, अर्थात्‌ प्रति व्यक्ति ४) वार्षिक सूद | इस तरह २४) रु० 
में से ७) रु० निकालकर सिफ् १॥) रु? अतिसास अथांत्‌ 
३ पैसे प्रतिदिन की आमदनी हुई। किसान की शरारीबी निविवाद 
/ इसमें किसी को शक व शुबह की गंजायश नहीं। यदि इस 
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भीपण स्थिति का सुधार नहीं किया गया, तो भीपण सामाजिक 
क्रान्ति दर नहीं है । 

प्रो० रशतन्न क विलियम्स किसानों की स्थिति के अध्ययन के 
बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि “जहाँवपां बहत थोड़ी ओर 
अनिश्चित हो, ज़मीन भी साधारण हो, चहाँ एक साधारण गाँव 
में किसातल की सब आसदनी ३३॥) प्रति व्यक्ति से अधिक 
नहीं होती, जबकि उसके कपड़े व भोजन की कम-सें-कम 
ज़रूरतें भी 2४)र० से क्रम नहीं होती ।”? 

रायल-कपि-कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के 
पर ठीक ही लिखा “हसें विश्वास हे 
पद्धति को जारी रहने दंना नहीं चाहता जिसमें लोग कज् से 
डूबे हुए पेदा होते हैं, क॒ज् में उमर भर रहते है. और कर्ज का 
भारी भार अपनी संतति पर छोड़कर इस दुनिया से चल 
है। यह सभी मानते है कि गाँवों में एक चहुत घड़ी तादाद 
दिवालिया किसानों की हें । 

जब एक किसान हर साल यही उखता है. कि उससे सब-कुछ 
छीन लिया जाता है, तब उसे जीवन या खेती में कुछ रस नहीं 
रहता और बह ज़िन्दगी को भार समझने लगता है । उसका 
शरीर व मन भी कमज़ोर होने लगते हैं | 

“यह ख़शक्रिस्तती की बात हैं कि भारत उप्ण देश हे 
आर यहाँ थोड़ी जरूरतों मं काम चल जाता है । लोगों को 
शमिक प्रब्ृत्ति के कारण भी किसान अपनी स्थिति पर संतोष 
कर लेता है और बिद्गरोह की भावना पेदा नहीं होती ; लेकिन 
अब स्थिति असच्य हो चुकी है ओर अब चह जानने भी लगा 
है। यदि स्थिति में कोइ सुधार न हुआ तो वह दिन जल्दी 
ही आने वाला है, जब भारत का किसान बतंमान स्थिति के 
खिलाफ़ वगावत्त शुरू कर देगा ।” 
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किसानों की भयंकर शरारीवी पर वहुत से देशी-बिदेशी लेखकों ने 
विद्वानों की विंचार किया है। स्थानाभाव से उनमें से सिर्फ़ 
द्ष्टि में दो-तीन के उद्धरण दिये जाते हैं । 

प्रसिद्ध अयशास्त्री शी एस० केशव आयंगर अपनी पुस्तक 
“स्टडीज़ इन इण्डियन इकॉनोॉमिक्स” सें लिखते हैं--“भारत की 
देहाती जनता अपनी भूख को पर्याप्त भोजन छवारा शान्त करने 
के बदले उसे सारने की कोशिश करती है । सत्त या लपसी लेने 
का उदृश्य ही यही होता हे कि किसी तरह अनाज की कुछ 
वचत हो जाय ।” दरअसल हिन्दुस्तान का किसान दुनियाभर में 
सवसे ग़रीब प्राणी है। वम्बई खेती-विभाग के डायरेक्टर डा० 
होल्ड एच० सेत ने सेवाकाल से मुक्त होते समय कहा था-- 
“जवतक सरकार व सावेजनिक कार्यकर्ता यह न समम लें कि 
किसानों की खुशहाली का भेद उनकी उदरपूर्ति में है, तव तक 
जरा भी उन्नति नहीं होगी। भारत की उन्नति में सबसे वड़ी 
वाघा खाली पेट है।' मेरा अन्तिस संदेश भारतवासियों को 
सिफ़ एक हैं, कि किसानों को काफ़ी भोजन पहुँचाने के तरीक़े 
ढेंढे जाबं ।? श्री आनल्ड लपटन ने भारतीय किसानों की करुण 
अवस्था का सजीव चित्र खींचा हैं। वह लिखते हं--“घास-फूस 
या ताड़ की पत्तियों से छाया एक मिट्टी का घर उसका महल 
। उसका विछोना पोदों के डप्ठल या पुआल का वना होता 
, जो ज़मीन से मश्किल से छः: इंच ऊँचा होता हैं। चटाइ 
हुई तो उसपर डाल लेता हैं, नहीं तो यों ही सो जाता है । 
उसके घर में न दरवाजा होता है, न खिड़कियाँ। खाना पकाने 
का या आग जलाने का छोटा-सा स्थान वाहर रहता हू । उसक 
सोने के कमरे के वाहर एक मिट्टी कः चबूतरा होता है | उसीको 
उसकी आरामकर्सी समम्षिण।। पहनने के लिए उसक पास 
केवल एक धोती रहती है । जब वह उस धोती को धोता हैं, तव 
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पहनने के लिए दूसरी धोती नहीं होती । वह न तम्वाकू पीता 
है, न शराव । न अख़बार पढ़ता है न किसी उत्सव में भाग लेता 
है। उसका धर्म उसे सहनशीलता और संतोप की शिक्षा देता 
हैं । इसलिए वह संतोपी जीवन तबतक व्यतीत करता रहता 
जबतक दर्भिक्ष उसे पीठ के वल गिरा नहीं देता ।? एक और 
स्थान पर वह लिखते हैं--“लाखों किसान आधे एकड़ पर किसी 
तरह गुज़ारा करने के लिए दिन-रात कोशिश करते रहते हैँ और 
आखिर हार जाते हैं | यह लड़ाई एक मलुष्य का-सा जीवन 
व्यतीत करने के लिए नहीं होती । वे सिफ्र जीना चाहते हैं, 
केवल मौत से बचना चाहते हैं !? मि० ए० ए० पासल ने लिखा 
है--“हम कह सकते हैं कि भारत की अधिकांश जनसंख्या 
अपने जन्मदिन से मृत्यु-दिवस तक भूखी ही रहती हं। सच 
राजनीतिक, शासनविधान-संवन्धी, जाति धर्म आदि की सम- 
स्थार्यपेट की इस भारी समस्या के आगे तुच्छ जान पड़ती 
है. ।? डब्ल्यू० एस० इलण्ट ने इण्डिया अण्डर रिपल! नामक 
पुस्तक में ठीक ही लिखा था, हमने रिआया को डाकुओं के 
हाथ से बचा दिया; लेकिन पेट की ज्वाला से तड़प-तड़पकर मर 
जाने से नहीं वचा सके ।”? ( प्रष्ठ २४६-४६ ) 

एक भारतीय की ओसत आमदनी लगाने के लिए भिन्न-भिन्न 
अथशास्त्रियों ने अलग-अलग हिसाव लगाये हैं | व्रिटिश सरकार- 
द्वारा नियत किये गए शाह्यी-साइमन-कमीशन ने 
भी, जिसकी प्रामाणिकता पर सरकार को भी 
संदेह नहीं हो सकता, अलग-अलग अनुमानों की चर्चा करते 
हुए अपनी यह सम्मिति दी हैं कि १६६० इ० में भारतीय किसान 
की ज्यादा-से-ज्यादा आमदनी ८ पोण्ड सालाना से कम ही 
होगी, जवकि इसी साल श्रेटत्रिटेन में प्रत्येक नागरिक की ओसत 
आंमदनी ६४ पोंड थी--अर्थान्‌ अंग्रेज की आमदनी का १८ वाँ 


॥ 


2॥४ /० 


ट 
अोसत आमदनी 


श्र्‌ हमारे गाँच और किसान 


भाग भारतीय कमाता था। थे १६२२ के आँकड्ढे हैं।आज 
जबकि पदार्था के मूल्य आधे से भी कम हो गये हैं, यह आस- 
दती और भी कस हो राइ हैं। फिर इस आमदनी में 


वढ़ें-वड़े सम्पत्तिशालियों की आय भी शामिल है, उसे निकालने 
से तो देहाती की आसदती और भी कम हो जायगी | भारत- 
सरकार ने पिछले सालों म॑ एक वेकिंग-इन्कायरी-कमेटी विठाई 
थी । उसकी केन्द्रीय कमेटी ने ग्रान्तीय कसेटियों की रिपोर्टा तथा 
सरकार द्वारा प्रकाशित आँकड़ों रो के आधार पर यह सम्सति दी 
थी कि आवादी में वृद्धि और पढाथों के सूल्य से कसी का 
खयाल न भी करें, तो एक किसान की आमदनी सालाना ४२)र० 
या ३ पौंड से ज्यादा नहीं है। इस तरह किसानों की भयंकर 
गरीबी निविवाद ऑर स्वयंसिद्ध चीज़ हैं।” 


साग १ : श्रम-निवारण 
गरीबी के कल्पित कारण 

किसानों की ग़रीबी के उपायों पर विचार करने से पहले उसके 
कारणों पर विचार कर लेना ज़रूरी है। बहुतसे सरकारी व गशैर-सरकारी 
विवारकों ने क्रिसानों की समस्या पर विचार किया ई और ऋुछ 
उपाय भी बताये हैं । इन उपायों को मद्देनज्ञर रखते हुए. सरकार ने 
ओर सावजनिक कार्यकर्ताओं ने कुछ प्रयत्न किया भी है; ले 
इसके बावजूद हालत बद से बदतर होती गई है । इसका ८ 
ही कारण हो सकता है कवि मर्ज़ ठीक नहीं समक्का गया और इसजिए 
इलाज भी कारगर साबित नहीं हुआ | अनेक अपिद्ध तरकारी थे 
गेरसरकारी श्रथशात्त्रियों ने किसानों को ग़रीत्री के निम्नलिखित कारण 
बताये हैं: 

(१) हिन्दुस्तानी किसान खेत के बहुत ही पुराने तरीके इस्तेमाल 
करता है, वह शेप संसार मे प्रचलित वेज्ञानिक तरीक्लों से श्रपरिज्वित है, 
इसलिए खेत की उपज बहुत कम होती है । 

(२) उसके खेत अलग-अलग टुकड़ों में दंट हुए हैं, मिनपर बह 
पूरा ध्यान नहीं दे सकता । 

(३) जनसंख्या की वद्धि के साथ लाय क्रम वसे हुए स्पानो पर नहीं 
गये | इस कारण एक ही भूमि पर गुजारा करनेवालों की संख्या बढ 
गई ओर प्रति व्यक्ति आमदनी बदने से आर भी कम हो गई । 

(४) वर्षा की कर्मी से कठिनाई ओर भी बढ़ जाती है । 

(४) किसान की फिजूलखचियों | इस कारण वद छुछ बचा 
नहीं पाता । 

(६) महाजन का भारी सूद उसकी आमदनी के एक बड़ माई 
हिस्से को खा जाता है | 
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इन्हीं कारणों को इतनी वार और इतने ज्ञोर के साथ दहरावा 
गया है कि हम इनकी सच्चाई पर विश्वास करने लगे हैं | ताधारण 
तव्स्थ निरीक्षक इन कारणों को सच ही मानने लगे हैं: लेकिन जरा 
अन्दर जाकर देखने से घटनाएं ओर आंकड़े हमें विलकुल दूसरे 
परिणाम पर ले जाते हैं। इनमे से वहत-से कारण गरीबी के परिणाम 
हैं, न कि कारण | सच्चे कारणों की तलाश हमें अन्यत्र करनी पड़ेगी । 


शक 
पहले कारण की समीक्षा 

क्या भारत में खेती की औसत उपज बहुत कम है और क्‍या 
इसका कारण पुराने तरीकों का चलन है १ 

प्रायः सभी सरकारी कमेटियों और कमीशनों की रिपोर्टों व 
रिकार्डों में किसानों की गरीबी का प्रधान कारण अवैज्ञानिक और 
पुराने तरीकों द्वारा खेती ओर उसकी वजह से अन्य देशों की 
अपेक्षा बहुत कम उपज को वताया गया हैं। गरसरकारी विद्वानों 
से सी इस सत का समथन किया हे ओर खेती म॑ वेज्ञानिक 
तरीकों के चलन को ग्रोत्साहित करने के लिए अ्रचार किया हैं। 
इससें कोइ सनन्‍्देह नहीं कि पिछली सदी सें विदेशों ने मशीनरी 
का इस्तेसाल करके वहुतसी सेहनत वचा ली है, नवे-नये वज्ञा- 
निक खादों का आविष्कार किया है, वीजों में सुधार किया हैं, 
खेती के कृमियों ओर रोगों के विनाश के उपाय निकाले है ओर 
इस तरह अति एकड़ अपनी उपज बहुत वढ़ालो है। इसके 
साथ यह भी सचाइ हे कि हिन्दुस्तानी किसान अभीतक सादेयों 
पुराने तरीके को चरत रहा हे और उसने वतंमान वेज्ञानिक 
उन्नति से कोइ लास नहीं उठाया है। कहा जाता हैं कि जब 
अन्य देशों में सशीनरी की सहायता से १९ इंच गहरा हल 
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चलाया जाता है, तब भारत में सदियों पुराने हल से सिर्फ ३ इंच 
गहरी जमीन खोदी जाती है। इसका नतीजा यह होता हैं. कि 
जमीन की गहरी सतह से पौदे को जो भोजन आराप्त हो सकता 
है, वह ऊपर की सतह से नहीं मिल सकता और उसकी बढ़वार 
रुक जाती है । हिन्दुस्तानी किसान वेज्ञानिक खादों का इस्तेमाल 
नहीं करता | खेतों में जो पुरानी फ़सल के रूप में डपयोगी खाद 
बच रहता है, उसे भी वह खेत में खपा नहीं पाता। बह इस 
सबको जला देता है और इस तरह भूमि की उपजाऊ-शक्ति को 
कम कर उपज भी कम कर लेता है। बह वीज की उन्नति की 
मी परवा नहीं करता । जब उसकी फ़सल में वीमारी फेलती 
है, वह उसे खुदाई क़हर' मानकर हाथ पर हाथ धर कर बैठ 
जाता है । 
ऊपर का यह युक्तिकरम उन लोगों को अवश्य ही ठीक मालूम 
होगा, जिन्होंने स्वयं कभी खेती नहीं की । शिक्षित भारतीय को 
खेती का अनुभव नहीं होता । बह तो आरामकुर्सी पर वेठकर 
आर्थिक प्रश्नों पर बहस करने वाला जीव हैं। बह सब बताई 
गई बातों को ठीक सानकर दल्लील करता है और एक परिणाम 
निकालकर निश्चिन्त होज़ाता हैं। लेकिन कया वे सब वातें, 
जो उसे बताई गई हैं, ब्रिलकुल्ञ ठीक हैं ? क्या दरअसल हिन्दु. 
स्तान की प्रति एकड़ उपज बहुत कम है और क्‍या हिन्दुस्तानी 
किसान की ग़रीची का इसे प्रधान कारण कहा जा सकता है ? 
जो ऊपर लिखा युक्तिक्रम पेश करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि 
भिन्न-भिन्न देशों में उपज की तुलना करते हुए तीन बातों का 
_. खयाल जरूर करना चाहिए (१) भूमि (7) जल- 
उलना हे हाई बयु और (३) किसान की शक्ति । यदि इन बानों 
आवश्यक ट्ाएा .ह तुलना नहीं की गई, तो उपज की तुलना का 
कोई अर्थ नहीं रहता। इन चीजों का किसी वस्तु की पेदावार पर 
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कितना अधिक असर पड़ता है, यह बताने के लिए बहुत अधिक 
उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं । हिन्दुस्तान में आम की उपज 
आर किसी भी देश से बहुत ज्यादा होती है। अन्य देशों में वेज्ञा- 
निक साधनों, बढ़िया खादों आदि के वीसियों प्रयोगों के बावजूद 
भी भारतीय आम-जेसा स्वादिष्ट फल पेदा नहीं किया जा सका। * 
यदि जमीन से पेदावार ही एक सात्र कसौटी होती तो हम आम का 
उदाहरण चता कर आसानी से यह कह सकते कि हिन्दुस्तान का 
माली ओर सब मुल्कों से चतुर है; लेकिन यह स्पष्ट है कि भारत 
में आम की अच्छी पैदावार का कारण साली की चतुराई नहीं, 
भारत की भूमि और जलवायु है। इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, 
भारत के ही एक प्रान्त का जलवायु दूसरे ग्रान्त के जलवायु से 
मेल नहीं खाता, इसलिए ग्रान्तों की पेदाबार और फ़सल में भारी 
अन्तर पड़ता है। वम्बई में तीन इच से नीचे की जमीन कंकरीली ' 
ओर पथरीली है; लेकिन पंजाब व युक्त-प्रान्त की जमीन पानी की 
सतह तक अच्छी पाई जाती हैं। युक्त प्रान्त व पंजाब दोनों प्रान्तों 
में वहुत बड़े-बड़े भूमिखण्ड है, जो शोरे से भरे हुए हैं ओर जहाँ 
घास की एक पत्ती तक पेदा नहीं हो सकती । सरकारी विशेषज्ञों 
ने अपनी पूरी जानकारी, वज्ञानिक साधनों और तरीकों का उप- 
योग इस ज़सीन को उपजाऊ वनाने के लिए किया; लेकिन उनकी 
. सब कोशिशें वेकार रहीं। जहाँ थोड़ी-वहुत सफलता भी हुई है, वहाँ 
भी आमदनी की वजाय ख़च ज्यादा हुआ हैं । ऐसे स्थानां म॑ भूसि 
ही कम उपज्ञ का एकमात्र कारण है । इसी तरह ऊँची-नीची ज़मीन 
पहाड़ी ज़मीनें और रेतीली जमीनें किसी भी तरह साधारण जमीन 
से ज्यादा पेदावार नहीं दे सकता | 
जलवायु भी जमीन की तरह पंदावार पर भारी असर डालता 
है। पंजाब ओर युक्तप्रान्त में जलवायु के भेद के कोरण ही वम्बइ 
की अपेक्षा ज्वार की फ़सलल चहुत कम पदा होती हैँ। वम्वइ में हर 
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साल इसकी दो फ़सलें होती हैं, जवकि शेप माँतों में सिफे एक 
फ़सल होती है | जलवायु के कारण ही बंगाल जूट के लिए, पंजाब 
गेहूँ के लिए, और विहार रुई के लिए प्रसिद्ध हैं। कृपि-विभाग के 
वीसियों प्रयत्त करने पर भी अन्य ग्राँतों में उक्त फसलें उसी तरह 
की और उसी मात्रा में पेदा नहीं की जा सकी । फलों का उदाहरण ह्य्ण 
इस पर ओर भी ज्यादा रोशनी डालता है। भारत के दसरे 
भागों में भारी कोशिशों के वाबजूद भी नागपुर व सिलहुट जैसा 
सन्तरा पैदा नहीं किया जा सका और न बम्बई व मद्रास का केले 
में मुकावला किया जा सका | 
किसान का साम थ्य---उसकी जानकारी व साधन-सम्पन्नता भी 
उपज पर काफ़ी अभाव डालती है। मध्य-प्रान्त का एक किसान 
अपनी थोड़ी-सी जानकारी व थोड़ी सी पञ्ञी से उतनी पंदावार 
नहीं ले सकता, जितनी एक यूरोपियन प्लास्टर अपनी विशेष 
जानकारी और बिस्त॒त साधनों से ले लेगा। यदि एक किसान को 
ठीक ससय वीज न मिले,वक्त पर वेंलों की जोड़ी ओर मजदूरों का 
टोटा रहा, वो फ़तल पर इसका असर लाज़िमी तौर पर पड़ेगा | 
एक अनुभवी किसान विलकुल नये किसान से हर द्वालत में ज्यादा 
पैदावार कर सकेगा ! 
इस संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट होगया कि उक्त ठीसों 
वस्तुओं का पेदावार की कमी और वेशी पर काफ़ी असर पड़ता 
है। छुछ देशों में केवल पेदावार की तुलना से हम किसी परिणाम 
पर नहीं पहुँच सकते और न हम पेंदावार बढ़ाने की सभावना 
पर विचार कर सकते हैं| दो देशों की पंदाव।र की सात्रा के संबंध 
में किन्हीं स्थिर परिणामों पर पहुँचने के लिए हमें उक्त तीन कारणों 
से उत्पन्न भेद-भाव को पहले मिटा देना चाहिए । है 
भारतवर्ष और चीन तसाम दुनिया में सबसे पुराने देश ४ 
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ओर वे अनादि काल से खेंती करते आये हैं। इन दोनों देशों में 
नये व पुराने देश - डैंप युगॉ-्से खेंतो होतो रही है और इसलिए 
इने दोनों देशों की भूमि में प्राकृतिक - पोषक 
तत्त्व कम हो गंये हैं। अन्य देशों में, जहाँ अभी सम्य जातियों 
ने अपनी वस्तियाँ वसाई है या असी हाल ही में खेती शुरू हुई 
है, भूमि.में वनस्पतियों के लिए पोषकतत्त्व अधिक मात्रा में हैं 
ओर इसलिए किसान को थीड़ी-सीं सी मिहनत से ज्यादा पेदावार 
मिल जाती है । यही कारण है कि पंजाब व वर्मा में, जहाँ कुछ 
साल पहले ही नहरी सिंचाई का प्रवन्ध होने से खेती होने लगी 
है, प्रति एकड़ पैदावार ज्यादां हे। पंजाव में गेहूँ एक दफा चारे 
के लिए काटी जाती .है। पंजाबी किसान का खेती का तरीका 
यू० पी० के किसान के-तरीक़रे से कहीं ज्यादा भद्दा ओर अवेज्ञा- 
निक़ है। उसका हल -मुश्किल से ज़मीन में-दो इंच जाता है। 
वह कभी खाद की फ़िक्र नहीं करता; लेकिन इन सबके बावजूद 
भी वह ज्यादा पैदावार पाता है। इसका सुख्य कारण वह उपजाऊ 
भूमि है, जिसपर हाल ही में खेती शुरू हुईं है। जो लोग भारत 
की पैदावार की तुलना आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्ड, संयुक्तराष्ट्र अमे- 
रिका की पैदावार से करते हैं, वे यह भूल जाते है. कि उन देशों 
की जमीनों पर हल - चले-हुए अभी एक भी सदी नहीं वीती और 
इसलिए यदि वहाँ ज्यादा पेदावार हो, तो आश्चय नहीं करना 
चाहिए | 
नीचे हम भारत और अन्य देशों की पेदाबार का एक तुलना- 
त्मक नक्शा देते है। लेकिन यंह खयाल रखना चाहिए कि भारत की 
उपजके पैदावार के आँकड़े बहुत विश्वसनीय .नहीं-हैं। 
तुलनात्मक आँकड़े पटवारी फ़सल को देखकर अनुमान से-परेदावार 
लिख देते हैं। कभी फ़सल कटने पर वाक़ायदा पेदावार के आँकड़ों 
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से इस, अनुमान का समर्थन नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में 
अनेक प्रयत्न किये गये; लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ | श्रीदत्त 
ने भी यह स्वीकार किया है कि सरकारी आँकड़ों का आधार केचल 
कल्पना है और इन्हें विल्कुल ठीक नहीं साना जा सकता। फिर 
भी जो आँकड़े उपलब्ध हैं,उन्हीं का हमें अपने काम के लिए सहारा 
लेना होगा । 

फसल की श्रौसत पेदाचार 


गेहूँ... दूसरे अनाज जौ चावल 

(बुशलों में) (बुशलों में) (बुशलों में) (पौरडों में) 
भारत ११.४ १३.६ १६.२ प६३ 
कनाडा १६.६ ४४.३ र्५८ ना 
जर्कों ११,६ ग्ज्प नछ.८ १०७६ 
मैक्सिको. ४.० ११.८ न्प्ड दर 
फ्रांस १३.६ श्ष्प २४.६ --- 
स्पेन ६.६ २२२ २१.२ श२७० 
पुतंगाल १७.२ न+ ११.३ श्श्श्र 
कर्स १०.१ १७७ श्य्प न्+- 
अफ्रीका. १०.६ -+ १२.३ न 
आस्ट्रेलिया ६.८ १६.४ ६४ -- 


हि 


( एक बुशल - ३२ सेर, एक पीए्ड- हे सेर ) 
यदि हम इस सूची को भी सही मान लें, तो यह साफ हैं कि 
भारत की उपज सब देशों से कम नहीं 8। मक्सिको में गहँ 
ओर चावल की उपज भारत से कम हैं। इसी तरह भारत में 
पुतेंगाल, यूनान, रूस, मोरक्को, अलजीरिया तथा अन्य अनेक 
देशों से गेहँ की उपज कहीं ज्यादा होती है | इसका यह 


नर 
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हुआ कि सरकारी और गैरसरकारी विद्वानों की यह धारणा.ग़लत 
है कि भारत में प्रति एकड़ पेदावार सबसे कम है । 
इस बिषय पर विचार करते हुए हमें एक और आश्वयजनक 
वात सालूम होती है | वह यह कि भारत की अधिकतस उपज 
मठपज के. परों की अधिकतम उपज से ज्यादा हैं; लेकिन 
हम उतर के औसत उपज दूसरे देशों की उपज से बहुत कम है। 
कारण हे ड़ कै 
यदि हम इस सचाइई के महत्त्व को समम लें कि 
भारत में औसत उपज ही कम हैं, न कि अधिकतम उपज, तो हस 
इस समस्या को आसानी से समझ सकेगे। जिस देश में अधिक 
तम उपज काफ़ी ऊची हो और ओसत उपज कम हो, वहाँ यह 
समभना चाहिए कि बोइ जाने वाली फ़सल के लिए अच्छी ज़मीन 
ओर अनुकूल जलवायु की कमी है। यदि हालतें एक-सी होतीं, तो पेदा- 
बार भी एक-सी होती। शाही खेती कमीशन ने इस विषय पर विचार 
करते हुए प्रृ० ७५ पर लिखा है कि-- जो जमीन पहले-पहल वोडइ 
जाती है, उससें उन ज़मीनों की अपेक्षा नत्रजन ज्यादा होता है, जो 
नत्रजन पाने के लिए सूथ ओर प्राकृतिक स्थितियों पर ही निभर 
करती है । अगर उन ज़सीनों में खाद काफी न डाली जाय तो 
यह निश्चित-सा हैं कि. उनका उपजाऊपन हर साल कस होता: 
जायगा । इसके अलांवा अगर देश की जनसंख्या बहुत वढ़ जावे 
ओर वह ज्यादातर खेती पर गुज़ारा करने लगे, तो यह भी निश्चित 
हे. कि ज्यादा वढ़ी हुईं तादाद निकम्सी ज़मीनों पर खेती शुरु कर 
देगी: क्योंकि अच्छी जंमीनों पर तो पहले से ही खेती हो रही होती 
ओर इसका परिणास होतां हैं खेती की औसत <पज में 
कंसी |” ह 
ज़मीन पर भारी, वोक होने की वजह से सभी क्रिस्स की 
निंकम्मी ज़मीनों पर भी खेती वोनी पड़ती है। वम्वई प्रान्त में तीन 
इंच से गहरी अच्छी जमीन विरली ही मिलेगी । ३ इंच से नीचे 
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वहाँ की ज़मीन पधरीली और कंकरीली है । दूसरे प्रान्तों में भी 

चंजड़, ऊसर, पथरीली, रेतीली आदि निकम्मी जुसीने बोई जाती 
हैं और इनकी चजह से सारे प्रान्त की उपज की औसत चहत 
गिर ज्ञाती है, भले ह्वी उस ग्रान्त की अच्छी ज़मीनों की पेदावार 
काफी ऊँची हो भूमि एक ऐसा इश्वरप्रदत्त पदार्थ: है जिसे मनप्य 
अपनी इच्छा से बढ़ा नहीं सकता । जब जमीन पर भार बढ जाता 
हूं, तव निकम्मी-निकम्सी जमीनों पर भी खेती होने लगती 
के परिणाम-स्वरूप सारे देश की ओसत पंदावार घट जाती ही 
है। भारत की ओसत उपज की कमी का एक प्रधान कारण यही 
भमि पर असह्य भार हैं। 

आओआसत पंदावार सें कमी का एक ओर भी महत्त्व-पूर्ण कारण 
है। हिन्दुस्तान में हरेक किसान के पास मुश्किल से दो एकड़ 
ओसत जमीन हैं । इसलिए वह इस थोीड़े-से ढुकड़े में ज्यादा-से- 
ज्यादा फ़सलें बोने की कोशिश करता हैँ । जब बपा नहीं होती 
या दवा में काफ़ी नमी नहीं होती, तव किसान को प्रतिकूल परिस्थि- 
वियों में भी खेती बोने का खतरा उठाना पड़ता हैं। किसान 
के सामने दो माग होते हैं; या तो वह ऐसे टुकड़े में फसल बिल- 
कुल ही न बोवे, जहाँ पर्याप्त नमी नहीं हैं, था फिर वह भविष्य में 
वर्षा की आशा से वो देवे । भारतीय किसान अपनी या अपने 
बलों की मेहनत का हिसाव नहीं लगाता: क्योंकि बलों के लिए 
उसके पास दूसरा कोई काम ही नहीं | इसलिए बह फसल बोने 
का ही निश्चय करता है| इस तरह पेसी भी बहुत-सी जमीन थो 
दी जाती है, जो हरेक किसान के पास कुछ ज्यादा जमीन होने 
की हालत में कभी न बोई जाती । इसी प्रकार दो फसलें बोने की 
वजह से भी औसत पेदावार कम हो जाती है । 

पैदावार में कमी का एक तीसरा भी कारण ह । हिन्दुस्तान में 
नहर या कुएँ से सिंचाई की सुविधा सिफू १६ फ्रोसदी ज्मीनों को 


र्र हसारे गाँव और किसान 


आप्त है । बाकी ८5४ फीसदी ज॑मांनों के लिए सिंचाई की कोई व्यवस्था 
हैं । सिंचाई वाली जसीनों की पेदावार सुखी जमीनों की पेदा- 
वार से आमतौर पर ४० फीसदी ज्यादा होती है। एक सरकारी 
रिपोर्ट के अनुसार युक्तप्रान्त में सूखी जुमीन से १६२६-२७ सें 
८५० पोरड ग्राति एकड़ गेहूँ पेदा हुए, जव॒कि सिंचाइ वाली जमीन 
'से १९४० पौरड गेहूँ तेयार हुए । इसी तरह इसी साल में पंजाब की 
घूखी ओर सिंचाई वाली जुमीनोंमें क्रमशः ४७६ और ६६७ पौरड 
प्रति एकड़ पेंदावार हुई । युक्तप्रान्त व पंजाब में सूखी जुमीन से 
क्रमशः ६०० और ६२६ पोणड जो पेदा हुए, जवकि सिंचाई वाली 
जमीन से १३४० ओर १००४ पोण्ड जो की उपज हुईं | इसलिए 
'हम यह कल्पना बहुत आसानी से कर सकते हैं कि यदि तमाम 
खेती-भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था होती, तो औसत उपज 
भी ४० फीसदी बढ़ जाती । जिन ग्रदेशों में नहरें हैं भी, वहाँ सी 
' पानी की कमी से खेती को पर्याप्त पानी नहीं मिलता । इन कारणों 
से स्पष्ट है कि यदि भारत सें औसत उपज कम हैं, तो इसकी 
:जिस्मेवारी किसान पर नहीं डालनी चाहिए। यह कमी उसकी 
ताकृत से बाहर की बात हैं । 
खेती की पेदावार वढ़ने के साथ किसान की ग़्रीवी ख़तस हो . 
जायगी,; यह दलील भी विल्ञकुल ग़लत है। पेदावार की वृद्धि का 
8 8 किसान की ग़रीवी से कोई ताल्लुक नहीं 
ना जाभ के ज्यादा है। चैदाबार की वृद्धि का यह अथ कभी 
पैदावार नहीं चाहिए. - तहीं निकलता कि किसान के नफे में भी 
' उसी हिसाव से वेशी हुई हैँ | यह भी सुमकिन हैं कि पेंदावार का 
' खर्च इतना बढ़ जाय कि बढ़ी हुई उपज की आमदनी से भी ज्यादा 
हो जाय ओर इस तरह किसान को लाभ की जगह नुक्सान उठाना 
पड़े | उपज सें नहीं, नफे में वृद्धि का संबंध उसकी आशिक स्थिति से 


है। खेती-जाँच-कमीशन (7॥6- 48शंट्णापवो वीफ/णोओ रण 
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[7४2८5४8 8 ४०7) ने अपनी रिपोर्ट से ठीक ही लिखा हैं कि 'खिती 
की समृद्धि का अथ किसानों की खुशहाली है न कि एकड़ों की 
खुशहाली |? ( प्रू० १५६) । ज़मीन या एकड़ों की खुशहाली 
ओर किसानों की खुशहाली दोनों एक चीज़ नहीं हैं । 
यह भी मुमकिन है कि वड़ी लागत लगाकर खब पेंदा- 
वार करने वाले किसान को कुछ नुकसान हों और कम खच 
करके थोड़ी पेदावार करने बाले किसान को नफ़ा हो'। कल्पना 
'कीजिए कि एक किसान को फूसल पर ३५] रु० ख़च करने के बाद 
१५ भन गेहूँ प्रति एकड़ मिलता है, जिसे ४४] रु०-में वह बेच देता 
हे ।यदि वह ५४०) रु० और खर्च करके १५ मत ज्यादा रेहूँ की पैंदा- 
वार करे ओर ६०) रु० सें वेच दे तो उसे ४) रुू० अति एकड़ 
अपनी जेब से भरने पड़ेंगे । ऋमिक हास (/ाफांग्राभमांशए 
7९८७7॥) का नियम खेती पर ही सबसे अधिक लागू होता -हैं.। 

फिर यह्‌ भी मुमकिन है कि सारे देश में बढ़ी हुई पेंदावार अनाज 
की क्लीमत को भी कम कर दे, हालाँकि ऊपर के उदाहरण में हम 
ने इसे खयाल में नहीं रक्खा | ज्यादा-से-ज्यादा पेदावार करने की 
सलाह देने के बजाय किसान को यह सलाह देनी चाहिए कि वह 
इतना पैदा करे कि कम-से-कम खर्च कर वह ज्यादा-से-ज्यादा नफा 
कमा सके । यह सचाई - केवल भारत पर ही नहीं, सभी देशों पर 
लागू होती है । इंगलेंड को अपनी उन्नत ओर वैज्ञानिक खेती पर 
वहुत घमण्ड हैं; लेकिन उसे भी गेहूँ की खेती छोड़ कर घास की 
खेती अपनानी पड़ी; क्योंकि गेहूँ की खेती वहाँ नुक्कसानदेह सातब्रित 
हो रही थी। १८७४ सें चहाँ १, ८१, ६०, ०२७ एकड़ां में खेती होती 
थी: लेकिन ५० साल बाद ९१६२३ सें ९. ७६, ६७४ एकड़ों की कमी 
हो गई। जाँच करने पर सालम हुआ कि ज्यादा कमी गेहूँ की 
खेती में हुई है। यद्यपि इंगलेंड में गेहूँ की पेदावार फ़ी एकड़ 

भारत से कहीं ज्यादा है, तो भी वह अंग्रेज किसान को नफे.का 


२७ हमारे गाँव ओर किसान 


सौदा सालूस नहीं होता और इसलिए उसने गेहूँ की खेती छोड़ 
“कर अपनी जमीनों को चरागाह वना दिया है। इंगलैंड में जो योजना 
'संफल नहीं हुई, वह भारत सें भी सफल नहीं हो सकती। 
तमाम देश में किसी एक वस्तु की अत्यधिक उत्पत्ति उस 
वस्तु के दाम इतने कम कर देती है कि उसकी खेती लाभग्रद होने 
'के वजाय हानिप्रद होने लग जाती है। संयुक्तरराष्ट्र अमेरिका में 
एक साल ३२ करोड़ बुशल आलू पेदा हुए, उस समय आलू की 
'क्ीमत १ डालर ८० सैल्ट फी वुशल थी; लेकिन जिस साल आलू की 
'पैदाबार ४४ करोड़ ६० लाख वुशल हुईं, उस साल आलू की क्नीमत 
भी गिरकर ८० सेन्ट फ़ी.बुशल रह गई । अर्थात्‌ पहले साल कुल 
पैदावार की कीमत ४, ७ ६, ००, ०००, डालर थी; लेकिन दूसरे 
साल ज्यादा पैदावार की कुल क्रीमत सिफ, ३, ४२, ००, ००० 
डालर हो गई । ह 
” : इसका अर्थ यह हुआ कि पेदावार थोड़ी होने पर भी 
“किसान की जेब में पेसे ज्यादा पहुँचे । भारत सें भी सरकार ने 
इस सचाई को अनुभव किया है और जगह-जगह खेती पर पावन्दी 
की सूचताएँ दी जाने लगी हैं । १६३२ में गन्ने की पेदावार युक्त- 
प्रान्त में बहुत अधिक होने पर गुड़ की कीमत ४) रुपया प्रति मन 
से गिरकर १ रुपया १० आना मन, जितनी पहले कभी नहीं हुई 
थी, हो गई ।. हालत और भी खराब हो जाती, यदि सरकार विदेशी 
चीनी पर भारी तटकर न लगा देती। इसी कारण बंगाल के किसानों 
को जूट की खेती कम करने की सलाह दी गई कि ज्यादा पेदाबार 
से जूट के दाम वेहद गिर. रहे थे। इंगलेंड के खेती व मछली- 
विभाग की रिपोर्ट ने भी अत्यधिक उत्पत्ति से मूल्य में कमी की 
सचाई को स्वीकार करते हुए लिखा है कि “हिसाव लगाया गयाहै 
कि.६० लाख गाँठ रुई की फ़सल में १३० लाख गाँठ फ़लल की 
बजाय किसान को ज्यादा पेसे मिलते हैं | इसी तरह ७००० लाख 
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बुशल गेहूँ की फ़सल में १०००० लाख चुशल गेहूँ की फसल की 
वजाय किसान ज्यादा कमाता हैं। ज्यादा पंदा करना हमेशा ही फ़ायदे- 
मन्द सावित नहीं होता। अखबारों से हमें समय-समय पर 
मालूम होता रहता हैं कि कुछ देशों में गेहेँ ओर रूइ की फसलें 
इसलिए जला दी जाती हैँ कि दाम बहुत से गिर जावे । इसलिए 
यह स्पष्ट हैं कि किसानों के हितचिन्तकों का आन्दोलन ज्यादा-से- 
ज्यादा पेदा करना न होकर सिफ वही वस्तु पेद्ा करना होना 
चाहिए, जिसमें ज्यादा-से-ज्यादा नफ़ा हो | 
हिन्दुस्तान में खेती के जो बावा-आदम के तरीके चालू हैं 
उनके सम्बन्ध में हमारा विश्वास है कि उन्नति ज़रूर हो सकती 
खेती के पुराने 3 लेकिन फिर भी हमारी यह निश्चित 
तरीकों की निन्दा समिति है कि भारतीय किसान न तो मूख हें, 
न जाहिल, जेसाकि उसे बार-बार प्रकट 
किया जाता है। हम यह बिना किसी संकोच के कह सकते ई कि 
वह अपना काम वखती जानता हैं | यह टीक है कि उसने साइंस 
के तोर पर बाकायदा किसी स्कूल या कालिज में खेती का ज्ञान 
प्राप्त नहीं किया ओर न उसने किसी विदेश में खेती के आधुनिक 
विज्ञान का अनुभव प्राप्त किया हें; लेकिन फिर भी उसके पीछे 
सदियों ओर पीढ़ियों का अनुभव हैं, जिसके कारण वहद्द खती के 
बारे में काफ़ी जानकारी रखता है | उसके तरीके भी बरेशानिक 
आधार पर स्थित हैं। हिन्दुस्तानी खेती पर जें० मौलिसन ने 
अपनी राय देते हुए लिखा है. कि “इस प्रान्त का किसान जिस 
सफाई, जिस पूणता और जिस नफी के साथ खेती करता है 
उससे ज्यादा अच्छी खेती संसार के किसी भाग का भी बढ़िया-से- 
बढ़िया किसान नहीं कर सकता । में यह जान-बूक कर लिख रहा 
हैँ ओर इसका ग्रत्येक अक्षर साचित कर सकता हैं।” शाही 
कमीशन की भी इस विपय पर यही राय हैं। उस रिपोट 


ना 
फः 


ले 
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बहुत से उद्धरणों सें से दो-तीन ही काफी होंगे । “यह सभी ज्ञानते 
हैं कि बहुत से स्थानों में खेती कां तरीक़ा- वहुत अच्छा है | उदाह: 
रण के तौर पर डेल्टा में चावल की खेती पूरता तक पहुँच गई 
है। खेती-सम्वन्धी चंहुत-सी कहावतों में ग़ज़्व की सचाई हे 
जिसे काई भी बेज्ञानिक शोध गलत नहीं सावित कर सकी | 

पहाड़ी इलाकों के कोठे, कुओं व तालावों से सिंचाई के कई तरीके, 
भरंनों से खेती तक बनाई गई बिल्कुल ठीक नालियाँ, जमीन के 
सुधार की पद्धतियाँ किसानों की चतुरता, समझदारी, थधेये, 
ओर मेहनत का परिचय देती हैं। यह ठीक है कि इन सबका 
प्रयोग छोटे-छोटे क्षेत्रों में ही होता है; लेकिन इससे “इनका महत्त्व 
कम नहीं हो जाता । सरकार की वड़ी-बड़ी योजनाओं के वनाते 
हुए इनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए | जिन हालतों सें साधा- 
रण किसान कास करता हैं, उन्हीं हालतों में सरकारी विशेषज्ञों के 
लिए सुधार के परामश देना कोई आसान कास नहीं है!” (पृ०१४) 
“गुजरात का किसान संसार के किसी भी किसान जितना योग्य है । 
सद्रास का किसान बहुत कठोर परिश्रमी और धयवान है ।” (परि- 
शिष्ट पृ० १२० ) “दक्षिण के ज़िलों सें खेती बिना सिंचाई का एक 
बहुत सुन्दर तरीका है । जहाँ वर्षा बहुत कम ओर अनिश्चित होतीहे 
ओर कओं से भी सिंचाई संभव नहीं है, वहाँ सव फूसलें कुछ गहरी 
बोई जाती हैं और ज़सीन की नमी को सुरक्षित रखने की खास- 
तोर पर कोशिश की जाती है। हर पाँचव या चौथे साल 
छः या ज्यादा चेलों की जोड़ियों से हल चलाया जाता है, जिससे 
कि गैरज़रूरी घास वाहर आकर धूपकी गरमी से चष्ट हो जावे [” 
( वही प्ू० २३७ ) वावा-आदस का हल कहकर हकर्‌ जिस हल की 
हँसी उड़ाई जाती है, उस हल के वारे में उक्त रिपोट सें लिखा हैं :-- 
“हारा विश्वास हैं कि ज़मीन सें नमी को क्नायस रखने के मूल- 
भूत सिद्धान्त के कारण ही हिन्दुस्तान का किसान अपने हल को 
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खासतौर पर पसन्द करता है| बह ग़रीबी की बजह से अलग- 
अलग ओज़ार नहीं खरीद सकता । इसलिए उसका हल उसकी 
जरूरतों को पूरा करने के खयाल से बहुत उपयोगी ओज़ार है । 
पश्चिमी अर्थों में देसी हल भले ही ज़मीन खोदता न हो; लेकिन 
यह जोतता जरूर है। यह ठीक है कि भारत के खेतों में उलट- 
पलट करने या खोदने वाले हल से ज्ञाभ होगा; लेकिन उससे भी 
ज्यादा ज़रूरत ज़मीन में नमी या तरी रखने की हैं। इसलिए 
यदि अपनी ग़्रीवी के कारण हिन्दुस्तान का किसान कई आओज़ार 
नहीं खरीद सकता, उसके लिए अकेला हल अधिक उपयोगी है. 
जो ज़मीन को जोत तो सकता हैं; लेकिन बहुत गहरा खोदता 
नहीं है। गहरा खोदनेवाले हज के एक वार चलाने का काय 
देसी हल के कई वार चलाने से भी पूरा हो जाता हैं । मित्र 
के भी फालहीन, जो वहुत अच्छे कृषक समझे जाते हैं. हिन्दुस्तानी 
ढंग के हल इस्तेमाल में लाते है।” इन उद्धरणों से पाठक 
संमम जावेंगे कि भारतीय किसान न तो अनुभव व जानकारी मे 
किसी से कम है ओर न उसके तरीके अवैज्ञानिक है; भले दी थे 
पुराने हों। बड़ी-वड़ी तनख्वाह लेने वाले सरकारी विशेषज्ञ भी 
धअवतक कोई ख़ास सुधार नहीं कर सके। खेती-कालिजों में शिक्षा 
पाने वाले ग्रेजुएट खेती को पेशे के तोर पर नहीं अपनात। 
जिन ग्रजएटों ने शुरू में अपनाया भी है, वे भी सफल नहीं हुए 
ओर उन्होंने खेती दोड़ दी। यही इस बात का सबसे बद्गा सब्रत 
है कि वैज्ञानिक तरीकों की माँग उपयोगी सिद्ध नहीं दोगी। यदि 
किसी को यह विश्वास है कि चेज्ञानिक तरीकों से खेती में लाभ 
हो सकता है, तो उन्हें किसानों को गाली देना छाड़ कर स्थय 
खेती करके यह दिखाना चाहिए | 
इसका यह सतलवब नहीं कि हम उन्नति में विश्वास नहों 
करते । उन्नति संभव हैं, लेकिन उससे लाभ शतना कम शोगा कि 
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किसान की आर्थिक स्थिति पर खास असर नहीं पड़ेगा । फिर 
चदि कुछ लाभ हो सी, तो उसे पाने के लिए पहले इतना रुपया 
लगाना पड़ेगा, जो ग़रीव किसान की ताकृत के बाहर है। किसान 
पंसा नहीं लगा सकता, यह रारीवी का परिणाम है न कि कारण। 
इसी तरह भारत की फ्री एकड़ कम उपज, यदि वह कम है, 
गरीबी का कारण नहीं, परिणाम है ओर ज्यादा उपज -से भी 
किसान के अमीर होने की आशा नहीं की जा सकती ! 





आओ आ 
भूमि-विभाजन ओर जन-संख्या 

हिन्दुस्तान की कम्म उपज का किसान की गरीबी से क्‍या 
सस्वन्ध है, इस पर हमने पिछले अध्याय में विचार किया है और 
यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि हिन्दुस्ताव में औसत कम 
उपज किसान की ग़रीवी का कारण नहीं। इसी तरह किसान 
की ग़रीबी के जो दूसरे कारण बताये जाते हैं, उनमें भी वस्तुतः 
वहुत सार नहीं है। इस अध्याय में हस उन सें से दो कारणों-- 
जमीन के दूर-दूर अलग-अलग ढुकड़ों में वाँठ देने और जन- 
संख्या में भारी वृद्धि के ओचित्य पर संक्षेप से विचार करना 
चाहते हैं।.... 

कहा जाता है कि भारत सें एक किसान की जमीन अलग- 
अलग दूर-दूर के डुकड़ों सें बिखरी हुई होती है, इसलिए बह 
सव पर ठीक ध्यान नहीं दे सकता । एक साथ 
के टुकड़ों की खेती पर जहाँ खचे कम होता 
है, वहाँ छोटे-छोटे डुकड़ों की हृद-वंदी में भी 
चहुत-सी जमीन चली जाती है, जिसपर यदि खेती होती, तो 


जमीनों का एक 
साथ न होना 
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किसान की पेंदावार ज़रूर वढ़ जाती | 

इस दलील में थोड़ी-चहुत सचाई हूँ, यह मानते हुए भी हम 
यह नहीं मान सकते कि किसान की ग़रीबी का यह प्रमुख कारण 
हैं। कितनी ज़मीन हृद-वंदी में घिरी हुई है, इसके आँकड़े न होतेहए 
भी यह कहा जा सकता हैं कि १ फीसदी से ज्यादा ज़मीन हृद- 
बन्दी सें नहीं घिरी हुई । अलग-अलग टुकड़ों में ज्षमीन के बेटे 
होने के कारण जो थोड़ी-बहुत कठिनता होती हूँ, या समय 
लगता है, उसका भी खास असर किसान की आशिक स्थिति 
पर नहीं पड़ता । हिन्दुस्तान के किसान के पास वहुत समय खाली 
रहता है । फिर भी यदि इसका खयाल न करें, तो टुकड़ों में 
भूमि-विभाजन से दो फीसदी से ज्यादा नुक़सान किसान को 
नहीं होता और इससे किसान की आर्थिक समस्या किसी तरह 
हल नहीं होती । 

यदि हम इस समस्या पर कुछ गहरा विचार कर तो हमें 
सालूस होगा कि यह भूमिविभाजन स्वयं भी किसी ओर थी 
का परिणाम है। भूमि पर भार इतना अधिक बढ़ गया है और 

लोग रोजी का एकसात्र साधन समझकर खेती की ओर इतनी 

ज्यादा मात्रा सें दोड़ रहे है कि जब पिता की मृत्यु पर जायदाद 
बटती है, उसके दुकड़े बढ़ते जाते हैं। इन ढुकड़ों को एक 
करने में अनेक क्रियात्मक कठिनाइयाँ भी जायदाद के बदचारे के 
समय पेदा होती है | सारी ज़मीन एक-सी नहीं होती। काइ गे 
के पास होती है, कोइ दूर | किसी ज़मीन पर पारनों लगता 
किसी पर नहीं | इसलिए हरेक टुकड़े मं से धांद्मा-बाड़ा अत्यक्ष 
को लेना पड़ता हैं । यदि किसी तरह क्रानून चनाकर सब्र ज़मीसे 
इकट्टी भी कर दी जाये, तो फिर आगे उनके नर्वेंटन की गारंटी नहीं 
हो सकती | बड़ा भाई ही सारी जाबदाद ले झार शप भाध्या 
उसका मसुआवज़ा दे, यह क्रानून भी जञमीनों के बढटबार का नाथ 


धध 
दि 
जो 
ब्रा 
ह्‌ः 
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राक सकता; क्यांकि वड़ा भाई सुआवज़ा देने के लिए कुछ-न-छुछ 
जमीन वेचेगा। जवतक वतमान जसीदारी-पद्धति चालू है, तव- 
सक भी इस दिशा में अग॒ति होनी संभव नहीं है। ज्ञमोंदार को 
जसीन की उन्नति से कोई समतलव नहीं, उसे तो किसान से 
ज्यादा-से-ज्यादा खींचने से सतलव है | बह ज्यादा-से-ज्यादा 
लगान वसूल करने के लिए चढ़िया ओर नाक्िस ढोनों प्रकार की 
जमीनों को मिलाकर काश्तकार को देता हैं। फिर ज्वतक 
णक गाँव की पूरी मिलकियत एक ज़मींदार के हाथ सें न हो 
जसीनों का एकसाथ विभाजन असस्भव हैं। 

पंजाब से सरकार ने अलग-अलग दुकड़ों को एक करने की 
जो योजना बनाई हैं, उससे जो सफलता हुईं, उसके कुछ कारण 
हैं; लेकिन अन्य आन्‍्तों सें तो विलकुल सफलता नहीं हुई | फिर 
पंजाब में भी जो थोड़ी-बहुत सफलता हुईड, वह बहुत खर्चीली है। 
चहाँ टुकड़ों को एक करने में ह>) से र॥5८) तक प्रति एकड़ 
तक ख़च हुआ है। यदि सारे भारत में अलग-अलग दुकड़ों को 
एक करने का अयत्न किया जाय, तो ३३ करोड़ रुपया व्यय 
हो जायगा। इतनी भारी रकम सरकार कभी खर्च नहीं कर सकती | 
अगर किसी तरह यह भारी रक़्म ख्च कर भी दी जाय, तो जो 
लाभ होगा वह. खच के मुकावले में बहुत थोड़ा होगा। भूमि का 
रकत्रीकरण किसान को वहुत-कम लाभप्रद होगा | 

“छरल इकॉनामी आफ इन्डिया” के लेखक श्री मुकजी ने 
अपसी पुस्तक के ३१--३३ प्र० में यह बताया हैं कि अलग-अलग 
विखरे हुए टुकड़ों की वजह से किसान को हानि दी नहीं होती, 
साम भी होता है| दुकड़ों को एकसाथ करने का पारिणाप्त यह 
होगा कि किसान की भूमि गाँव से चहुत दूर हो जायगी। या 
तमाम गाँव-के रहने वाले किसान वहुत दूर-दूर अपने-अपने 
खेतों में चिखर जायेंगे और गाँव की . चस्ती खतम हो जायगी । 
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से १६०१ तक १२.१७ फीसदी, १६०१ से १६११ तक १०.१७ फ्री- 
सदी और १६११ से १६२१ तक ४.०१ फ़ीसदी आवादी बढ़ी हैं। 
जबकि भारत सें १८६१ से १६०१ तक सिफ २.४ फ़ीसदी और 
१६०१ से १६२१ तक ७ फीसदी आबादी वढ़ी हे | ये आँकड़े 
स्पष्ट वता रहे हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का अनुपात इंगलेख्ड 
से वहुत कम हैं । फेर पिछले ४० सालों में इगलेएड से जो बहुत 
भारी संख्या उपनिवेशों सें वसने चत्नी गई है, उसे भी खयाल में 
रक्खा जाय, तो इ गलेण्ड की जनसंख्या-वृद्धि का अनुपात और भी 
बढ़े जायगा | इसलिए भारत को इस वारे में ज्यादा अपराधी नहीं 
हराया जा सकता | यदि इतनी आवादी बढ़ने से इंगलेरड ग़रीब 
नहीं हुआ तो भारत ही की ग़रीबी का कारण क्‍यों जनसंख्यावृद्धि 
ववाया जा रहा हैं; हालाँकि भारत में कम अनुपात से आवादी 
वंढ़ी है । फिर एक बात और । भारत तो कृषि-प्रधान देश है । 
वंह न सिर्फ़ अपने देशवासियों के लिए अन्न पेदा करता है; वल्कि 
बाहर भी अनाज भेजता है, जबकि इ'गर्लेण्ड को अपनी भोजन- 
संयंधी जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे देशों का मुख देखना 
पड़ता है । तव ऐसा कोन-सा कारण है कि भूखे पेट की समस्या 
हिन्दुस्तान को ही तंग करती है, इंगलेण्ड को नहीं सताती ? यदि 
जनसंख्या-व॒द्धि ही भूखे पेट का कारंए होती तो आज इंगलेंण्ड 
की हालत भारत से भी कहीं ज्यादा खुराव होती । कुछ सालों से 
यूरोप के अनेके देशों में सन्तानब्ृद्धि का जो प्रभावशाली आन्दीलन 
चला है, उसका..भी परिणाम वहाँ ग़रीबी नहीं हुआ | 
.. दरअसल एक परिवार की केवल सदस्य-संख्या उसकी 
गरीबी का कारण नहीं हो सकती। यह हो सकता है कि एक 
जिद परिवार के चार सदस्य हों ओर वे सभी 
संख्यावृद्धि ररीवी कमाते हों, जबकि दूसरे परिवार में सिर्फ 
का कारण नहा ज्ेही सदस्य हों ओर वे दोनों वेकार 


न 
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हों। इस हालत में पहला परिवार अधिकसंख्यक होते 
हुए भी सम्पन्न होगा ओर दूसरा निधन । पहला परिवार 
किसी पाँचर्ब कमाने वाले सदस्य का स्वागत करेंगा और 
दूसरा परिवार एक छोटे-से वालक को भी पसन्द नहीं करेगा। 
यही हालत देशों की है। इंग्लंएड तथा अन्य देशों के निवासियों को 
रोज़यार आदि के जो साधन प्राप्त ह,वही यदि भारत को मिले होते, 
तो बह ४० करोड़ प्राणियों तक का पेट पाल सकता था; लेकिन 
हिन्दुस्तान में वेकारी नामक राक्षसी जो ताण्डव खेल रही है, बह 
बहुत भंयकर हैं। भारत-सरकार इसके संबंध में वहत उदासीन है 
जब कभी किफायतशारी करनी होती है, तभी गरीब हिन्दस्तानियों 
के गले पर उसका कुल्हाड़ा चलता है ओर भारी-भारी तनख्वाह पाने 
वाले अंग्रेत अफसर साफ बच जाते हैं | इंगलेटड में अगर सर- 
कार ऐसा कदम उठाती तो एकदिन भी न टिकने पाती । भारत सर- 
कार को तो देश में बढ़ती हुई वेकारी की चिन्ता ही नहीं। उससे 
तो भारतीयों के सेकड़ों वार अनुरोध करने पर भी अभी तक वेकारी 
के आंकड़े तक तेयार नहीं कराये। भीपण वराज़गांरी की बजह से 
ही भारतीयों की बड़ी भारी संख्या खेती की ओर लगी हुई 
है। १६३१ की जन-संख्या के अनुसार भारत में गाँवों और 
हरों की आवधादी क्रमश: 2१,३८६ ओर ३.८६ करोड़ 
अथाोत ८५६ और ११ फीसदी थी, जबकि इंग्लेंगड में यह अन- 
पात २० ओर ८०, जमंनी में ३८ ओर ६५, संयुक्तराट्र अमेरिका है 
में ४३.८5 और ४६.२ तथा जापान में 2४ ओर ४६ था | १६३१ 
कमाने वालों की संख्या १४,२०,७१,२३ थी, जिसमें से 
१०,३२,६०,२१६ लोग खेती या तत्सम्बन्धी कारों में लगे हुए 
थे। उद्योग-धनन्‍्धों व खानों में काम करने वालों की संख्या सिफु 
१,४६,६७,६४३ थी । 
दे 
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अन्य देशां से आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय (सर) ने अपनी पस्तक 
तुलना पावदा अंब्लेस इन इरस्डिया ? से विशिन्न देशों 
की आबादी की घनता की नीचे लिखी तालिका दी है 


नास देश प्रति मील घनता 
वेलजियम ध४० 
इग्लेए्ड ... ध्रध्द 
हालेण्ड ३६०,६ 
चीन र्८६ 
इटली २६३६ 
जसेनी २३६,७ 
सारत गर्र६ 
फांस श्प्डप 
स्पेन ण्भ०] 
टर्की साम्राज्य र्‌छ 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका १७.६ 
रूस १३ 


ऊपर लिखी तालिका से स्पष्ट होगया होगा कि भारत की 
जनसंख्या की घनता ऊंची तो हे; लेकिन वहुत अधिक ऊंची 
नहीं । अनेक यूरोपियन देशों में कहीं ज्यादा धनी आवादी 
फिर पिछले सालों में तो ग्रांयः सभी यूरोपियन देशों में जनसंख्या 
बढ़ाने का जो भारी आन्दोलन चल रहा है, उससे तो वहाँ की 
आवचादी बहुत ही वढ़ गई हैँ । जापान एक बहुत छोटा-सा देश है, 
जहाँ मूकम्प आदि से आवादी कम होती रहती है। उसका ज्ञेत्रफल 
ओर आवादी क्रमशः १,४२,००० वर्गसील और ४,५६,६१,१४० 
है, जबकि पंजाव का ज्षेत्रफ्त और आबादी क्रमशः १,३६,६२ 
वर्गसील और आवादी २५,८५,०२४ है । दोनों के करीब-क्रीव 
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चरावर होते हुए भी जापान पंजाब से शा गना आवाडी का पालन 
करता है और बह भी मजे में । याद रहे कि जापान अधिकतया 
पहाड़ों से घिरा हैं ओर खेती के योग्य धरती का रक्तवा पंजाब से 

चहुत कमर है। जापान की आशिक स्थिति पंज्ञाव से बहत 
अच्छी है । 

निम्नलिखित कुछ आऑँकड़े सी इस बात को पढष्ट करते है 
कि भारत की जननसंख्या-व्ृद्धि अन्य देशों की अपेज्ता ज्यादा 
भयंकर समस्या नहीं हैं । १६२१ से १६३० तक के दस सालों में 
इग्लेण्ड में आसत सृत्यु-सख्या १२.४ फ्री हजार थी। फॉँस में १६,३ 
जमनी में ११.९, संयुक्तराषट्र अमेरिका में ११.३, जापान में १८.१७ 
थी: लेकिन चदकिस्मती से भारत में २०.४ थी। १६३१ की 
जनसंख्या के अनुसार त्रिटिश भारत में आदमी की ओसत उम्र 
सिफ़ २६.७ साल थी, जबकि एड में ४७.६, संयक्तराष्र 
अमेरिका में ४६.४, जमनी में ४६.४, फॉँस में ४०.५, ओर जापान 
सें ४०,५ थी। 

भारत की आबादी कम करने का यह उपाय भी ठीक नहीं कि 
भारतीयों की अन्य देशोंमें चसाया जाय | जितने भारतीय दूसरे 
देशों में जाकर बस गये हैं, उन्हींकी हालत बहुत खरात्र हैं । 
पद-पद॒ पर उत्तका अपमान होता रहता है | जिसकी अपने घर या 
अपने देश में ही इजत नहीं होती, उसका बाहर भी मान नहीं 
होता। भारत का दरवाज़ा सच देशों के लिए खुला है; लकिन उस 
के लिए सब देशों के दरवाजे बन्द्र हैं। भारतीय तो अपने घर में 
डी विदेशी है, फिर दूसरे देशों में उन्हें कान अपनावगा ? 





४३३ 
वर्षा की अनिश्चितता 


नियमित रूप से होने वाली वर्षा कों भी किसान की 
समृद्धि ओर अनियमित या कम वा को किसान की गरीबी का 
कारण वताया जाता हैँ। यदि वर्षा ठीक समय पर ओर 
उचित मात्रा सें वरस गई, तो किसान खुशहाल हो जाता है और 
यदि वर्षो ठीक समय पर न हुईं, या कम हुई तो किसान पर 
मुसीवत का पहाड़ टूट जाताहे । यह हिसाव लगाया गया हैं कि ४ 
सालों में एक साल औसत अच्छी वां पड़ती है ।चाकी ४ साल उसे 
अपनी पुरानी कमाई पर या कर्ज लेकर गशुज़ारा करना पड़ता है । 
एक साल की अच्छी फसल से किसान ४ साल तक गुज़ारा नहीं 
कर सकता । यदि वरुण देवता असन्न है तो किसान की खुशी का 
ठिकाना नहीं ओर यदि देवता अग्रसन्न हैं, तो किसान के ठुःखों 
का अन्त नहीं | अभी तक विज्ञान वषों के नियंत्रण को अपने 
हाथ सें लेने में समर्थ नहीं हुआ | इसलिये भारत के किसान की 
आर्थिक स्थिति मनुष्य के नियंत्रण से वाहर है। आन्तीय और 
केन्द्रीय असेम्वलियों में अ्थ-सदस्यथ हमेशा अपने वजट को 
भ्ौनसून का वजट” कहा करते हैं | यदि ठीक ससय पर वर्षा 
हो गई तो, वसूली आशाजनक हो जाती हैं | यदि वा ठीक समय 
पर न हुई तो वजट भी घाटे का हो जाता हैं। रेल, डाक व तार, 
व्यापार, आयात, निर्यात सभी विभाग किसान पर आश्रित हैं 
ओर किसान का (स्व्रयं) आधार वा हैं। 
ऊपर से यह दलील देखने में वहुत जोरदार दीखती हैं कि 
किसान की समृद्धि वर्षा पर निभर हैं; लेकिन कुछ गहरा सोचने 
मौनसून का भी से इसकी सी कमजोरी सामने आ जायेगी | खेती 
इलाज है. भी अन्य अनेक कलाओं को तरह से एक कला 
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हैं, जिसमें मनुष्य विभिन्न विपरीत अवस्थाओं पर अपनी चतरता 
से विजय पाता है। वह जमीन पर बीज फेंक कर राम-भरोसे 
नहीं चेंठ जाता । वह हल चलाता हैँ, जमीन में तरी क्रायम रखने 
की कोशिश करता है, उचित खाद देता है और जमीन को सींचता 
हैं। जब घास पंदा हो जाती है, उसे एक-एक करके उखाड़ता है, 
खेती पर धूप रोकने वाले वृक्ष को वह काट देता है | वह पद-पद 
पर प्रकृति से संग्राम करता आर ज्यादा-से-ज्यादा पंदावार करने 
के लिए मिहनत करता है | वह हर एक पोदे के बारे में ज्ञानकारी 
रखने की कोशिश करता हैं ओर विज्ञान की सहायता लेता हैं । वह 
कृत्रिम गरसी ओर सरदी द्वारा जल-बायु के असर तक को भी 
पल्नटने का यत्न करता है । अन्य देशों में सी प्रकृति--मद्दीनों तक 
पड़ने वाली भारी वफ़ और भयंकर गर्मी इत्यादि चीजें फसल पर 
पूरा असरढालती हैं | इसी तरह भारत में वषा की कमी भी एक 
ऐसी वाधा है, जिसे मनुप्य अपनी चतुरता से दर कर सकता हैं | 
हर एक हिन्दुस्तानी कृत्रिम सिंचाई की कला का जानना हैं | 
नहर, तालाव या कए से सिंचाई की प्रथा यहां अनादि काल स 
चली आइ है । यदि अफ्रीका-जेंसे गरम मुल्क में कुओं से सिंचाई 
की व्यवस्था कर जमीन में नमी कायम रक्‍्खी जा सकती हे, तो 
भारत में क्‍यों नहीं ? मद्रास में ऐसे कुए पाये गये हैँ. जिनसे एक 
मिनट में ४०० गेलन पानी स्वयं उचल कर धरती से ऊँचा उठ 
जाता है| ऐसे कए शेप ग्रान्तों में भी स्थात खोदे जा सके । एक 
सदी भी नहीं बीती कि पंजाब खेती क खयाल से बहुत पिछड़ा 
हुआ प्रान्त था; लेकिन सरकारी कोशिशों ओर नहर का जाल- 
सा विछाने के बाद आज वह सच ग्रान्तों से आगे चढ़ गया ४ | 
मनुष्य क्‍या नहीं कर सकता ! इस तरह मोनसून का भा 
किसान की गरीबी का कारण नहीं कद्दा जा सकता । बद्रि कुछ 
कहा जा सकता है, तो सिंचाई के तरीकों की ओर से सरकार की 
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भयंकर उदासीनता को दोष दिया जा सकता है । 

हिन्दुस्तान वड़ी-बड़ी नदियों का देश है। यहाँ आसानी से 
नहरों का जाल बिछाया जा सकता है। भारतवषे में ज़मीन के 
नीचे पानी के सोते बहते हैं, ट्यूब-वेलों & द्वारा भी जमीन 
से पानी सिंचाई के लिये निकाला जा सकता है। भारत में औसत 
वषां ३७ इंच होती है, जो फसल पकने के लिये काफी है; लेकिन 
हम अपने अज्ञान और अपनी साधनहीनता से उसका उपयोग 
नहीं करते। सिंचाई-कमीशन-रिपो्ट के अनुसार वर्षा-जल का 
३४ फीसदी पानी समुद्र में चला जाता है | यदि यह पानी भी 
सिंचाई के इस्तेमाल में लाया जा सके, तो वहुत-कुछ लाभ हो 
जाय ; लेकिन वदकिस्मती से अभी तक सिफे १६ फीसदी खेतों 
ही में सिंचाई की व्यवस्था हो सकी है, शेष ८४ फीसदी खेत 
रामभरोसे रहते हैं। यह भी कहा जाता है कि बड़े-बड़े जंगल 
कटने से वर्षा कम होने लगी है। यदि यह सच हो तो सरकार 
को इधर भी ध्यान देना चाहिये | 

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि मौनपून की 
कसी से भारतीय किसान गरीब नहीं होता; ग्रत्युत उस कमी 
का ग्रतिकार करने की शक्ति न होने के कारण उसकी आमदनी 
कम हो गई है । 

#हमें अ्रसन्नता है कि हमारे लिखने के पश्चात्‌ संयुक्तप्रांत में दयूव- 
बैल लगाने आरम्भ किये गये हैं ओर अब खासा रक्नबा इनसे सींचा 
जाता है। ->लेखक। . 
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किसानों की गरीबी के कारणों पर रोशनी छालते हए अनेक 
अथ-शास्त्रियों ने किसानों की फिजूलखर्ची और लापरवाही को 
भी एक कारण माना हैं। उनका कहता हैं कि किसान शादी 
व दूसरे त्योहारों पर अपनी ताकत से ज्यादा खच करता हैं ओर 
किसानोंकी सके लिए वह भारी सृद पर कर्ज लेता है । 
फिजलखर्ची हें ये बढ़ते-चढ़ते उस पर असह्य बोका होजाता 
न रह । यह वहुत ढुःख की वात है कि किसानों के निकट 
संपर्क में जाने, उनके स्वभाव ओर उनकी परिस्थितियों को 
सममभने की कोशिश किये विना अधिकांश अथ॑-शास्त्री उनके 
सम्बन्ध में लिखते हैं | वसस्‍्तुतः यह अनधिकार चर्चा है | हरश्क 
मनुष्य अपनी चारों ओर की परिस्थितियों से वाधित होकर काम 
करता है। भारतीय किसान भी इसका अपवादनहीं है । पढ़े- 
लिखे लोग व्यथ के खितावों या आनरेरी आफिसों को लेने के 
लिये या स्यूनिसिपल चुनाव लड़ने के लिये हजारों रुपया पानी 
की तरह वहा देते हैं । उन्हें कोई फ़िजूलखच नहीं कहता : लेकिन 
ग़रीव पर सब अपनी जोर-अजमाई करते हैं ओर उसकी आलो- 

चना करने का अपने को अधिकारी मान लेते हैं । 
किसान का समस्त जीवन लगातार नीरसता और शुप्कता 
में बीतता है | वहुत सवेरे से वह रात तक कठोर नीरस परिश्रम 
करता है | रातें उसे खेत पर गुज़ार देनी पड़ती है । 
वह बड़े-बड़े शहरों की हलचलों से अलग रहता ह। 
दनिया की कोई खबर उसे तभी मालूम होती है, जब किसी की 
माफ़त पराने अख़बार का कोई टुकड़ा गाँव में पहुंच जाता हैं 
सिनेमा, थियेटर था किसी ओर सावजनिक मनोरंजन स॑ वह्द 


स्वाभाविक है 
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कोसों दूर है | वहुत कम वार उसे पढ़े-लिखे लोगों के व्याख्यान 
खुनने का सोका मिलता हैं । उसकी जिन्दगी सें कोई नई विशेषता 
नहीं, नई तवदीली नहीं आती । सारी जिन्दगी एक ही ढरे से 
सिहनत करते-करते बीत जाती है । यदि कभी भाग्य से कोई विवाह 
या दूसरा त्योहार आकर उसकी शुष्कता ओर नीरसता को भंग 
करता हैं, तो यह स्वाभाबिक ही हैं कि वह खूब खुश हो और 
अपनी ताक्तत से बाहर सी कुछ ख्च कर दे। जीवन भर में 
एक-दो वार आने वाले शुभ अचसर परिवार सें महत्वपूर्ण हत्वपूरा साने 
ही जाते हैं । ऐसे मोर्का पर रिश्तेदारों व मित्रों को भोजन कराने 
के तास से इकट्ठा करना और खुशी मनाना असाधारण ओर 
अस्वाभाविक वात नहीं है । अपनी सासथ्ये से बाहर खर्चे नहीं 
करना चाहिए, यह सानते हुए भी हम किसानों को, जिनका सारा 
जीवन शुष्क और नीरस वीत जाता है, ऐसे मौकों पर दो-चार 
पैसे ज्यादा खर्चे करने के लिए दोष नहीं दे सकते | दर असल 
किसानों की कठोर आलोचना करना उन्हें क़तई शोभा नहीं देता, 
जो स्वयं उनके सामले में कोई दिलचस्पी नहीं लेते | क्‍या ऐसे 
सौकों पर शिक्षित और नामधारी सभ्य लोग किसानों के सामने 
इससे कुछ अच्छा आदश रखते है ? कया ऐसे लोग कभी थीड़ा- 
सा कष्ट उठाकर किसानों के घर जाते है और उन्हें कोई सीख 
देने की कोशिश करते है ! 

क़िजूलखर्ची, की सामाजिक प्रथाएँ उन समृद्ध दिनों की अब- 
शेप मात्र हैं, जब किसान का कोठार सदा अन्न से भरा रहता था 
और दध-दही की उसे कमी न थी। खुशहाली के उन दिनों शादी 
आदिवत्यौहारों पर अपने वंघु-वान्धवों को निमंत्रण देना वड़ी खुशी 
की वात थी । उन दिनों उसका खच भी बहुत न हांता था; क्यांकि 
उसका कोठार खाल्ली न रहता था। आज-कल जैसे शिक्षित लोग 
अपने अफ़सरों व मित्रों को पार्टी दिया करते हैं, उसी तरह भ्रास- 
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वाले भी ऐसे मोकों पर अपनी चिरादरी को व॒ल्लाकर जीवन की 
नीरसता को तोड़ने और नव उत्साह व नयी स्फृति भरने की 
काशिश करते थे। उन दिलों कया कोइ यह सोच भी सकता था 
कि धन-धान्‍्य व ग्राकृतिक साथनों से सम्पन्न देश, जहाँ ज़मीन 
खूब पेंदावार देती थो, जहाँ के वेल तन्दरुस्त व मोदे-ताजे थे, 
| गो के दूध की नदियाँ बहती थीं, कभी इस शोचनीय स्थिति 
को आप्त हो जायगा कि उसके पुत्र आधे पेट और आधे नंगे 
सोयेंगे !!! 
पुरानी आदतें जल्दी नहीं बदलती ओर यदि किसान अपनी 
खुशहाली की आदतें नहीं छोड़ सकता तो हमें उस पर वहुत सख्त 
| होना चाहिए । फिर जीवन में काम जितना महत्व रखता हैं, 
मनोरंजन व विनोद का भी उससे कम महत्व नहीं है । यदि 
किसान से उसका बतंमान मनोरंजन ले लिया जाय, तो उसे दूसरे 
प्रकार का मनोर॑जन मुहय्या करना पड़ेगा | बह भी उसकी ताक़त 
से बाहर होगा । 
किसान की वेवकूफ़ी ओर लापरवाही का एक उदाहरण यह 
दिया जाता है कि वह बहुत महंगे दामों पर ज़मीन खरीदता है; 
लेकिन दरअसल ऐसा कहनेवाल उन परिस्थितियों 
को भूल जाते हैं, जिनसे विवश होकर उसे 
ज्यादा दाम देने पड़ते है । अन्य देशों में किसान 
को जमीन खरीदने के लिए सरकार सब सुविधाएँ देती ६ । ६० 
सालों की किश्तों में ३ फ़ीसदी सूद पर रुपया दिया जाता हैं, तथा 
आर भी सब प्रकार की सहलियतें दी जाती हैं; लेकिन हिन्दुस्तान 
सें अगर कोई किसान ज़मीन खरीदन की कोशिश भी करता है, 
तो समाज और क्रानून उसके मांग में बड़ी-बड़ी वाधाएँ डालते 
हैं। किसान किसी और व्यापार में भी तो रुपया नहीं लगा सकता । 
चह खेती और जमीन के बारे में ही कुछ जानता हे और इसी लिए 


किसान की भीपण 
परिस्थितियां 


उनका आन वह गेगों को है. । हस चक्तीलत की. सकते दे. 
कि कोई पदालियी द्वती से पूरा जानक! भर अर्थशास्त्र की 
विद्धाल भी उन दालतों मे त्तीन साल से अधिक जीवित नहीं. दे 
। यह वक्तव्य साहसपुणे अबा॥ है; लेकिल हमें इसकी 


सत्यता पर पुरा यकीन है. खेती कालेओों के अनेक शिक्षित वे 
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पर कर्ज लेकर जैसे और कोई व्यापार नहीं चलाया जा 
कज पर भारी सकता, उसी तरह खेती भी फायरेसन्द साबित 

सूद नहीं हो सकती | कज ओर भारी सद की वजह से 
शने:-शर्ने: खेत किसान के हाथ से निकल कर महाजन के हाथ 
में जा रहे 

हम मानते हैं कि किसान बुरी तरह कर्ज के बोक से दवे हुए 

हैं और सूद-दर भी बहुत भारी है; लेकिन इसी कारण हम यह 
नहीं मान सकते कि उसकी ग़रीबी का कारण ऋणशणग्रस्तता है ) 
दरअसल यह भी ग़रीबी का कारण नहीं, किसान की गरीबी का 
परिणाम-मात्र है 

यदि हम भारत की वक-दर की अन्य देशों की बेक-दरों से तुलना 
करे तो हमें बहुत फ़क मालूस होगा । यहाँ कुछ साल पहले तक 
भारत में... सदा वेक-दर ६ फीसदी रही, जबकि अन्य देशों में 
सूद की वक-दर ३ फीसदी से भी ऊँची नहीं हुई। 
गत महासमर के खुशहाली के दिलों में भी इंग्लेण्ड 
में बंक की दर ४ फीसदी से ऊपर नहीं गयी। जमेनी में गत महा- 
युद्ध के वाद सूद की दर ३० फीसदी तक ऊंची उठ गयी थी 
लेकिन कुछ ही सालों वाद श॥ फोसदी तक नीचे गिर गई। प्रिटन 
मे जब सितम्बर १६४२ म॑ स्वणुमान छोड़ने का निश्चय हुआ, 
वबक की दर ६ फीसदी थी; लेकिन सरकार ओर व्यापारिक 
महारथियों ने मामले को इस तरीके से सुलभकाया कि बेंक-दर 
र फीसदी तक गिर गई। श्‌ फीसदी दर इससे पहले पिछले 
३५ सालों से कभी सुनी भी नहीं गई। पिछले नो (महीनों के 
थोड़े-से समय में ग्रेट-प्रिटेन ज्यादा सम्पन्न नहीं होगया। बात 
यह हे कि वहाँ की सरकार यह जानती हैं कि सूद कम होने आर 
रुपये के सुलम होने पर ही व्यवसाय फल-फूल सकता है; लकिन 
बदकिस्मती से यह सचाई हसारे हिन्दुस्तान में अनुभव नहीं की 


ब्याजदर 


छए हमारे गाँव और किसान 


जाती । यहां वेंक की दर कुछ साल पहले तक हमेशा ही ऊँची 
रही है। यहाँ सुद्रा ओर विनिमय की जो नीति निर्धारित की जाती 
है, वह सदा भारतीय हितों के लिए नुक्सानदेह होती है। यहाँ 
वेक-दर भी कभी नीचे गिरने नहीं दी जादी । आजकल की भांति 
जब कसी वेक-दर ६ फीसदी से नीचे गिर भी जाती है, तव भी 
ग़रीव आदमी कज नहीं ले सकता । उसके पास न तो जायदाद 
है, न आमदनी की स्थिरता, जिसके वल्न पर वह कम सूद पर 
व्याज ले | दरअसल भारी सूद उसकी ग़रीबी का कारण नहीं 
वल्कि परिणाम है । 

साहूकारी या लेनदेन सिफ मांग और प्राप्ति के नियम पर 
नहीं चलता | खतरे का उसूल भी सूददर पर काफी असर 
डालता है। आज सी युक्तप्रांत में एक सम्पन्न किसान 
६ फीसदी सूद पर कर्ज ले सकता है, जबकि सहकारी- 
समितियाँ अपने सदस्यों से वसूली की सब किस्म 
की सहूलियतें होते हुए भी १५ फीसदी से कम नहीं लेतीं । 
एक सहाजन रुपया देने से पहले यह सोचता है कि इस लेन-देन 
सें उसे खतरा भी उठाना पड़ेगा। एक किसान ने कर्ज लेकर वल 
खरीदे हैं, भारी लगान की शर्ते पर जमींदार से जमीन ली है, 
उधार ही बीज लिया है। उसके पास रहन रखने के लिए न 
अपना'घर है, न गहने । और उसकी जमानत उसके जवान 
के सिवा कुछ नहीं है। ऐसा किसान जब सहाजन के पास 
जाता हैं, तव महाजन उसे रुपया देकर खतरा उठाता हैँ। 
उसकी फसल का भी तो कोई भरोसा नहीं--ब्षा ठीक 
समय पर न हुई, वाढ आ गईं, ओला पड़ गया था कीड़ा लग 
गया | महाजन स्वभावतः इतना खुतरा उठाकर ऊँची सूद दर से 
रुपया देगा । यह साफ है कि यह ऊंची दर किसान की गरीबी का 
. ही परिणाम है। 


खतरे का 
घन्धा 
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ऊ'ची सूद दर का एक और भी प्रधान कारण है । एक सलुष्य 
दसरे की गरज़ का नाजायज़ फायदा उठाता है। किसान जब 
न महाजन के पास जाता है, तव बहुत गरज़मन्द 

सान की 

होकर ही जाता है । उसे यदि समय पर रुपया न 
प्ले, तो वह बेल या वीज नहीं खरीद सकता। 
वर्षा होने पर उसे हल चलाना ही चाहिये। मौसम पर उसे बोना 
ही चाहिये। दस-पन्द्रह दिन की देरी का अथ है. फसल को खोना। एक 
तरफ किसान सूद की ऊंची दर देखता है और दूसरी तरफ़ खतरा है 
कि सारा सालभर वेकार न जाय ओर एक भी दाना उसे न मिले। हल 
चलाने के दिनों में उसे कोई पड़ोसी भी बेल नहीं देता | महाजन 
किसान की ग़्रीवी का नाजायज़ञ फ़ायदा उठाता है और किसान 
भी चुपचाप भारी सूद देना संजूर कर लेता है । किसान सारा 
साल ख़चे करता रहता है। साल भर बाद फसल पकने पर कुछ 
हिस्सा तो उसी दिन लगान, सूद, आदि में चला जाता हे, वाकी 
थोड़ी-सी बची आमदनी से उसे अपना व खेती का सालभर 
खर्च चलाना होता है | जब पढ़े-लिखे नियत आय वाले हज़ारों 
बावू अगला वेतन मिलने से पहले अपनी जेब खाली कर देते हैं 
तव किसान से यह उस्मीद केसे की जा सकती है कि थोड़ी-सी एक 
चार, वह भी अस्थिर, आमदनी से साल भर का संतुलित बजट 
बना लेगा ? फिर अशिक्षा के कारण भी उसे ज्यादा सूद देना 
पड़ता हे । आश्वय तो यह है कि इतन्नी विषम परिस्थितियों से 
वह अब तक केसे वचकर निकलता रहा है ? 

जो समालोचक महाजन को नीच और शरारती आदि 
गालियां दिया करते हैं, शायद्‌ यह भूल जाते हैं कि इंगलैण्ड 
की ने देशों में सरकार वहुत कम सूद पर बहुत ज्यादा 
रुपयों से किसानों को सहायता देती हैं । कुछ 
साल पहले कपि-साख-क्रानून १६२४८ के अनुसार 


विवशता 


सरकार 
सूदखोरी 
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इंगलेए्ड की सरकार ने-१५ लाख पोण्ड (१९ करोड़ ६० 
लाख रुपये ) किसानों को सहायताथ बांटे थे | इन पर एक पैसा भी 
सूद नहों लिया गया। ६० सालों सें जाकर किश्तों में ये रुपये बसूल 
किये जायंगे। दूसरी तरफ हिन्दुस्तान है, जहां लोग अकाल से भूखे 
सर रहे है, सरकार ७। फीसदी सूद पर कज देती है ओर वह 
भी दो-तीन सालों में वसूल कर लिया जाता है। पाठक तक्रावी' 
का सतलब जरूर जानते होंगे। किसान को कम मिलता हैं और 
ठीक समय पर देना पड़ता है। इसका अथ यह हे कि उसे 
काफी सूद देना पड़ता है। जहां सरकार ही ६ फीसदी के हिसाव 
से कज लेती है, वहां सूद-दर भी ज्यादा होना स्वाभाविक है । 
इसका मतलब यह नहीं कि साहूकारों की ज्यादती या ऊंची 

सुद-दर का हम समथन करते हैं । व्यवसाय ओर खेती की उन्नति 

लिए कस सूद पर रुपया मिलना जरूरी हैं। हमारा कहना तो 
यही है कि मारत-जेसे ग़रीब देश में ऊची दर स्वाभाषेक 
और ऋण-अ्स्तता कारण नहीं, ग़रीवी का परिणाम 


प्राचीन आदशे 


एक पुरानी हिन्दी कह्यवत है--उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट 
चाकरी भीख निदान |” जब यह कहावत प्रचलित हुई थी, तब खेती 
को सबसे अ्रधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। लेकिन झ्राज किसान 
की हालत सबसे खराब है| भारत का तीन चोथाई व्यापार कृपिजन्य 
पदार्थों का होता है| व्यापारी लाखों रुपये कमाते हैं; लेकिन श्रमाज 
पैदा करने वाले किसान की हालत २०] रु० के क्लक था १०| %० के 
अदालत के अदली से भी खराब है। सरकार की आमदनी का अधि 
कांश भाग किसान चुकाता है; रेल, डाक, अ्रदालत, टिक्रट श्रौर चुंगी 
तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में किसान करोड़ों रुपया सरकार 
को देता है; लेकिन उसको अपनी हालत बहुत शोचनीय है | इस में 
कोई संदेह नहीं कि किसान का पेंशा सबसे श्रेष्ठ है, वही समस्त समाजे 
में सबसे अधिक कठिन परिश्रम करता है ओर वही सच्चे शआर्थो में 
उत्पादक है । भाग्य का फेर देखिए क्रि अन्न का उत्पादक भूखों 
मरता है और उसके माल के व्यापारी मीज उड़ाते हैं। 

आखिर किसान की यह हालत कैसे हो गई ? इस परिवतंन के 
कारणों पर विचार करने के लिए, हमें प्राचीन काल के ब्रामों को अवस्था 
का अध्ययन करना चाहिए। इससे हम किसान की दयनीय हालत 
के कारणों को भी समझ सकेंगे। 





प्राचीन ग्राम 


पुराने ज़माने के गाँव ओर आजकल के गाँव में जो खास 
फर्क है, वह यह कि पहले गाँव अपने आप में पूरी एक इकाई थी 
ओर आजकल बह किसी वड़ी इकाई का एक भोग हू। इसका 
यह अथ नहीं कि पहले एक गाँव का दूसरे गावां या शहरा से 
कोई सम्बन्ध ही न था। हसारा सतलव यह हैं कि उत्त दिला 
भारत में ज्यादा सामाजिक और ज्यादा प्रजातन्त्रीय जीवन 'था। 
प्रत्येक गाँव अपने में पूर्ण था और अपनी जरूरतों के लिए वाहरी 
दतिया पर निर्भर न करता था। गाँव मे खूब अनाज पैदा होता 
था | अपनी जरूरतों के बाद जो बच जाता था, वह अकाल या 
ओर किसी विपत्ति के समय के लिए कोठार म भर दिया जाता 
था। सरकारी टेक्स या और देनदारियां क लिए जितना ज़रूरी 
होता था, उतना ही अनाज गाँव के वाहर भेजा जाता था | उस 
से मी काफी हिस्सा गाँव में रहने वाले सरकारी कमचारियों 
में बाँटने के लिए गाँव सें ही रक्खा जाता था | अपनी ज़रूरतभर 
रुई भी गाँव में ही पेदा की जाती थी। रुई की सफाई, पिंजाई 
ओर कताई व बुनाई सब गाँवों में होती थी। ये वे दिन थे, ज़ब 
यूरोप वाले जंगलियों की तरह रहते थे। उच्हें कपड़ा पहनने का 
थी शंकर न थो ओर वें वृक्षों की” छालों से अपने शरीर ढकते 
थे | वहुत दिन बाद उन्हें कपड़ा बनाना आया | हिन्दुस्तान के हर- 
एक गाँव में कपड़ा काफी मिलता था, चाह वह आजकल कासा 
बढ़िया न होता हो; लेकिन बहुत स॑ गांव वड्ुत ही महीन, विविध 
प्रकार के बढ़िया कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थे। य॑ कपड़े हिं न्द्स्तान 
से वाहर काफी मात्रा सें जाते थे। इग्लस्ड ही भारतीय वस्त्रों का 
बहुत वड़ा खरीददार था । हिन्दुस्तान का यह व्यापार किस तरह 


ग्राचीन गास छ्ट६ 


नष्ट किया गया, इसकी करुण कहानी लिखने का यहाँ स्थान 
नहीं है । 

हरेक गाँव की हृदवन्दी होती थी और उसके अन्दर की 
सारी ज़मीन पर सारे गाँव का सम्मिलित अधिकार होता था। 
जमीन पर किसी व्यक्ति का अधिकार न था, गाँव 
के बड़ें-बूढ़े लोग परिवारों की आवश्यकता के 
अनुसार ग्रामवासियों को जमीनें वॉट देते थे। समय- 
समय पर ज़रूरत के म्रुवाविक्त ज़मीनों का पुनविभाजन भी होता 
रहता था| चरागाह के लिए भी काफ़ी जमीन छोड़ी जाती थी । 
अच्छी नसल के मवेशी हरेक गाँव में काफी तादाद में मिलते 
थे। दूध-दही की नदियाँ चहती थीं । लुह्ार, बढ़इ, कुम्हार आदि 
सभी गाँव में रहते थे | गाँव पूण रूप से आत्मनिभर था । 

कोई विदेशी व्यक्ति जब भारत की प्राचीन ग्रामव्यवस्था का 
अध्ययन करने लगता है, तव वह यह देखकर सचमुच हेरान हो 
जाता है कि उन दिनों जब मानव-हृदय आज-जेसा विकसित न 
हुआ था, हिन्दुस्तान के भोले-भाले सीधे-सादे देहाती किस सुन्दर 
ढंग से अपना संगठन करते थे ओर दीवानी, फ्रोजदारी, आर्थिक, 
सामाजिक या धार्मिक सभी प्रकार के कगड़ों का आपस में निप- 
टारा कर लेते थे | विना किसी प्रकार की अदालती कारबाई, बिना 
कोड टिकट लगाये या फ़ीस दिये, विना किसी चकील की सहायता 
के बड़े-बड़े पेचीदे मामलों को इतनी सादगी ओर पूणता के साथ 
हल कर लेना वस्तुतः: आश्वयजनक है। यही पुराने आम-संगठन 
को खूबी है। सब गाँववालों में इस संगठन को चलाने के लिए 
जिस सन्दर सिद्धान्त पर अमल किया जाता था, वह यह धा-- 
“अपने _ अधिकारों की अपेक्षा, अपने कर्तेद्य की अधिक 
_बिन्ता करो ०. 
ष्ट 


गांवों का 
खुशहाली 
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सन्‌ १८१२ में हाउस आफ कामन्स की सिल्लेक्ट कमेटी द्वारा 
प्रकाशित एक रिपोर्ट से मालूम होता है कि उत्त दिनों मद्रास के एक 
गाँव में निम्नलिखित अफ़सर व सरकारी कमे- 
चारी काम करते थे:ः-- 

*-मुखिया--यह ग्ास-सम्बन्धी सब कामों का निरीक्षण 
करता, ग्रामवासियों के झगड़े सुलमाता,- पुलिस की व्यवस्था 
करता और लगान आदि सरकारी टेक्स वसूल करता था । इसे 
आमवासी ही चुनते थे । 

२-संशी या पटवारी-यह गाँव की पेदावार व तत्सस्वन्धी 
हिसाव-किताब रखता था । 

३-चौकीदार--चौकीदार दो किस्म के होते थे | चड़ा और 
छोटा । बड़े चौकीदार का कार्य अपराधों का पता लगाना और 
यात्रियों की रक्षा करना था; छोटे चौकीदार का काम गाँव की 
ख़बरदारी करना, फसल -की रक्षा करना तथा उसे मापने 
आदि के कामों में सहायता देना था | 

४-हद्बन्दी करने वाला--इसका काम गाँव की सीमाओं की 
रक्ता करना और सीमा-सम्बन्धी झूगड़ों में गवाही देना होता था । 

“-जल निरीक्षक--यह कुओं और तालाबों का निरीक्षण 
करता था और खेती के लिए अलग-अलग खेतों में पानी 
बाँटता था। मिल 

पुरोहित--गाँव में पूजा आदि का कार्य इसके जिससे 
होता था। 

७-स्कूलमास्टर--गाँव के बालकों को पढ़ाना और लिखना 
सिखाना इसका काम होता था । 

्ज्योतिषी--वीज बोने ओर फूसल काटने के लिए शुभ व 
अशुभ दिवस बताया करता था । 

इसके अलावा लुहार, बढई, कुम्हार, घोबी, नाई, ग्वाला, 


गांव के अफुसर 
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डाक्टर, नतिका, संगीतज्ञ, व कवि भी प्रत्येक गाँव में होते थे। 

इनमें से मुखिया, पटवारी ओर चोकीदार का काम काफ़ी 

महत्वपूर्ण था | मुखिया आम की सरकार का शासक ओर प्रवन्ध- 

कता होता था । चौकीदार उसके नीचे रहकर कास करता था ओर 
पटवारी उसे जमीतनों का हिसाव रखने तथा दूसरा दिसाव-किताच 
रखने में सहायता देता था | हरेक गाँव में एक पंचायत होती 
थी और उसी के आधीन उपयथु कत तीनों सरकारी कर्मचारी की 
हँसियत से काम करते थे। चौकीदार, पटवारी आदि को गाँव ही 
चेतन देता था। 

गाँवों की सबसे सुख्य संस्था आस-पंचायत होती थी | इसका 
संगठन प्रजातन्त्र के सिद्धान्त पर होता था । सारे गाँव का शासन 
ओर न्याय आदि इसी के सुपुद होता था । टेकक्‍्स, बाग, सिंचाई 
भूमि-विभाजन आदि के विभिन्न कामों के लिए कई कमिटियाँ 
नियत की जाती थीं, ओर इनका चुनाव सब थ्रामबासी मिलकर 
करते थे। पंचायती न्याय बिलकुल पूण होता था | सब एक दृसरे 
को जानते थे,इसलिए कोई मूठ नहीं बोल सकता था। आजतक भी 
लोगों को अदालत की अपेक्षा पंचायत पर अधिक विश्वास है। 
सफाई, शिक्षा और पानी की व्यवस्था आदि भी पंचायत के 
जिसमे थीं। खाद का संग्रह भी पंचायतें करती थीं | 

कुएँ, तालाब, सड़कों, गलियों, नालियों, धर्मशालायें मंदिरों 
आदि सावजनिक कार्यों का निर्माण भी पंचायत ही करती थीं । 

हरेक गाँव में शिक्षा का समुचित प्रवन्ध होता था। यह 
जानकर आश्वये नहीं होना चाहिए कि आजकल की अपेक्षा 
शिक्षा? जिंतों का अनुपात कहीं अधिक था। हिन्दू-शास्त्रों के 
__ अनुसार ग्रत्येक दिल का पढ़चा. जरूरी हैं । शद्र भी पढ़त 
भरे । ब्राह्मण परोहित का समाज में एक विशेष स्थान होता था। 
रेबरेस्ड भी अपनी एंशेस्ट इण्डियन एजुकेशन में लिखत है :-- 
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“ब्रिटिश सरकार के भारत सें.शिक्षा का संचालन व नियंत्रण 
अपने हाथ में लेने से पहले इस देश में शिक्षा की एक देशव्यापी 
लोकग्रेय देशी पद्धति थी, जो सभी ग्रान्तों में फेली हुई थी |” 
चंगाल के एक स्कूल इन्सपेक्टर से १८६८ सें पंजाब के स्कूलों का 
निरीक्षण करने के वाद लिखा था--सभारत सें शिक्षा का आधार 
शास्त्र हैं। अनगिनत पाठशालाओं, चटसालों ओर मोपड़ों में, जो 
आज भी सारे देश में फेले हुए है, व्यापक शिक्षा का परिणाम 
दंखा जासकता हूं। उपक्ता, छूणा आर पिछले एक हज़ार साल 
की विपरीत अवस्थाओं के वावजूद भी आज ये संस्थाएँ जीवित है। 
इसी से ज्ञात होता है कि इनके मूल में कितनी जवर्स्त श्रेरणा 
ओर शक्ति थी ।” स्त्री-शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया जाता था । 
भारतीय शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध सें हावेत् अपनी पुस्तक 
एजुकेशन इन ब्रिटिश इण्डिया मे लिखते है कि “हिन्दुओं की यह 
प्रतिष्ठित और उपयोगी संस्था क्रान्तियों की आँबी ओर तृफ़ानों 
में भी नहीं नष्ट हुईं। लेखकों ओर गणितज्ञों की दृष्टि से भारतीयों 
की प्रतिभा का श्रेय इसी संस्था को है ।? 
लेकिन शिक्षा की वह लोकभमिय व्यापक प्रणाली भी नष्ट हो 
गई । डा० लिटनर,ने इसका कारण वताते हुए लिखा-“वंगाल की 
भाँति पंजाब के शासकों को भी हिदायत दी गई कि वे सच 
मआफ़ी की ज़सीनें--स्कूलों ओर मस्जिद व सन्दिरों की जायदाद 
भी अपने हाथ में ले लें। इसके परिणाम-स्वरूप देशी स्कूलों को 
वहुत-सी जायदादें शने-शर्नें: ख़तस हो गईं। 7“ 'पजाद 
के शिक्षा-विसाग ने अपनी ओर से स्कूल ता न खाल; लेकिन 
देशी स्कूलों को वंद करना जारी रक््खा ॥7 
ये पंचायतें गाँवों में वरावर व्यवस्था रखती थीं। देश में चाह 
कोई सरकार आवे, चाहे कितने ही क्रॉतिकारी परिवतेन हो जाव, 
चाहे हिन्दू राजा हो या सुसलसान, सुगल हो या पठाच, या और 
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कोई शासक आजावे, ग्रासों के रहन-सहन, कारोबार और शासन- 
व्यवस्था सें कोई अन्तर न आता था | जब कभी किसी युद्ध या 
विदेशी हमले से गाँव-के-गाँव खाली हो जाते थे, तव भी 
शान्ति स्थापित होने पर गाँव के फिर वसते ही वेसी ही पंचायत- 
व्यवस्था क्रायस हो जाती थी | गाँव के लोगों पर देश की किसी 
क्रांति का कोई विशेष प्रभाव न पड़ता था | 5६ 


*२१ 
गांव का साहकार 


आज गाँव के साहूकार की कितनी ही निन्दा क्यों न की जाय, 
उसे किसानों का रक्त शोपक आदि कितनी ही गालियां क्यों नदी 
जावें, उसका बहुत पुराने ज़माने से ग्राम-जीवन में एक विशेष 
महत्व रहा है । उसे ग्राम के आर्थिक संगठन की रीढ़ कद्दा जा 
सकता है | पहले उसे समाज का खून चूसनेवाला नहीं समभा 
जाता था। 

बहुत पुराने ज़सान से साहकार किसानों की ज़रूरतें पूरी 
करता आया है | खास ज़रूरत और संकट के समय उससे यह 
आशा की जाती थी कि वह अनाज या रकम 
उधार भी दे देगा, जिसे फूसल कटने के समय 
वसूल कर लेगा । कज़े लेने का यह रिवाज 
भी शायद अनादि काल से सभी देशों में चला आरहा हे । जो 
देश जितना सम्पन्न हों, जिस देश में रुपया अधिक आसानी 


प्राचीन गांव में 
साहूकार का स्थान 


&& इस सम्बन्ध में विस्तत जानकारी के लिए सत्ता साहित्य मशइल 
द्वारा प्रकाशित “हमारे गांवों को कद्दानी” देखिए--मृल्य ॥) 
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से सिल सकता हो, उसमें सूद भी कम लिया जाता है ओर ग्ररीच 
देश से सूद ज्यादा । प्राचीनकाल में सूद यद्यपि बहुत कम न था 
तथापे बह पूरा का पूरा वसूल नहीं होता था। गाँव के बड़े-वूढ़े 
बीच सें पड़कर फेंसला करा देते थे ओर सूद सें सी बहुत-कुछ छूट 
हो जाती थी | उन दिनों साहकार चसूली के लिए अदालत सेंन 
जाता था। यह गाँव की पंचायत का कास था कि फसल कटसे पर 
साहूकार को उसके कजदार इसानदारी से कज चुका देवें। इसके 
साथ ही वे यह भी देखते थे कि कज चुकाते हुए किसान का भी 
दिवाला न निकले | किसान की चुकाने की ताक़त और भविष्य 
का भी वे ख़याल करते थे। वहुत दफ़ा कज चुकाते हुए पशुओं के 
दाम असलो दासों से जान-बूककर ऊँचे सान लिये जाते थे, जिससे 
कजदार को कुछ रियायत मिल जाती थी । यह रिवाज तो आज 
तक भी गाँवोंसें पाया जाता है | कज या सूद पर नियंत्रण के लिए 
कोइ सरकारी क्रानून न होते हुए भी गाँव के पंच नियंत्रण करते 
थे। गाँव का सहाजन सी कभी पंचों का निरादर न करता था | 
लेन-देन का हिसाव वाक्नायदा तससस्‍्सुक आदि हारा होता था । 
कज़ दार अपने वायदे का पावन्द था और महाजन सी उसे लूटने 
के लिए जाल या धोखेवाज़ी न करता था। महाजन 
की वही में लिखी रक़्स पर सव विश्वास करते थे। 
अपना कज न चुकाने का खयाल भी खुशहाली के 
उन दिलों में कभी नहीं सुना गया। 'दिशी राज्य सें कभी लेचदार 
को अपने रुपये की वसूली के लिए सरकार की सहायता लंने का 
जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके लिए कोई अदालत नहीं खुली थी 
वह जैसे-तेंसे स्वयं अपनी लेनदारी वसूल करता था। वह क्‍या 
करता है, सरकार-को इसकी फ़िक्र त थी; लेकिन इसका परि- 
णास बेसा खराव नहीं होता था, जेसाकि हम खयाल करते हैं | 
यह हिन्दुस्तान के चरित्र की ख़ास खूबी है कि पहल वायदा आर 


लेन-देन में 
ईमानदारी 
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सममोौतों से वहुत कम इन्कार होता था | कमिश्नर देखते थे कि 
ऐसे मामलों में लेनदार इमानदारी की नीति को और साहूकार 
सावधानताकी नीति को सबसे अच्छा सममते थे ।? (१७ जुलाई 
१८६७ की गबवनेर जनरंल की कोंसिल की कार्यवाही का उद्धरण) 
हरेक शख्स कज़ चुकाना अपना धर्म समभता था। लोगों का 

ह्‌ विश्वास था कि यदि इस जन्म में कज़ न चुकाया जायगा, तो 
अगले जन्म सें चुकाना पड़ेगा | इसलिए हरेक कर्जदार ईमान- 
दारी से चुकाने की कोशिश करता था।यदि कोई फिर भी न 
चुकाना चाहता, तो उसे यह अधिकार था कि वह साहकार की 
बही में अपने हाथ से उस रक्तम पर लकीर फेर सकता था और 
उसके वाद साहूकार उससे फिर माँग नहीं सकता था; लेकिन 
यह काम समाज में बहुत निन्‍न्दनीय और अपमानजनक समभका 
जाता था। इसलिए ऐसा करने की नोबत ही न आती थी। आज 
भी देहातों में अपने वाप-दादा का कर्ज चुकाना अपना कतंव्य 
सममा जाता हैं 

साहूकार की गाँव इज्जत करता था, लेकिन उसे समाज में 

सबसे ऊँचा स्थान न दिया जाता था। वह पंचायत के संरक्षण 
में रहता था। उसका कोई वाल वाँका भी न करे, यह देखना पंचों 
का काम था। इसी तरह अकाल के समय उसके अनाज के कोठे 
किसानों के लिए खुल जाते थे। वह समझता था कि गाँव की 
खुशहाली में उसकी खुशहाली हैं। किसान और साहूकार का 
आपस से पूरा सहयोग था। साहूकार किसानों की आवश्यकता 
पूरी करता था, न कि खुद मालामाल होने के लिए किसानों को 
सताता था; क्योंकि उन दिनों धन या सम्पत्ति से ही किसी को 
वड़प्पन न मिलता था । 


>> 
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हिन्दू-काल में भारतीय गाँवों की समृद्धि ओर आत्म-निरभरता 
की जो हालत थी, गाँवों की वह्दी खुशहाली मुस्लिस-काल में भी 
चासल्लम-काल नि क्रायस रहा | उसलसान बादराहां काता टक्‍्स 
खुशहाली.» चसली से सुतलब था, गाँव के अन्दरूती 
इन्तेंज़ोर्स मं वे दखल न देते थे । इसलिए गाँवों 

का आत्वरिक अवरन्ध ओर संगठत पहले जैसा हीं रहा | कुछ 
विदेशी आक्रमणकारियों ने देश को लूटा, यह सच हें; लेकिन 
हू वो एक क्रिस्स का भयंकर डाका था; पर जब उन्होंने अपना 
राज्य एक वार क़ायस कर लिया, वे भी देश की जनता में मिल 
गये तथा उन्होंने देश की भापा ओर देश के रिवाजों को बहुत 
कुछ अपना लिया। वे देश की जनता के सुख-दुःख में शरीक 
होते थे। सिर्फ धर्म को छोड़कर वे देश निवासियों का एक 
अभिन्न भाग हो गए थे। इनमें से कुछ राजाओं ने धर्मोन्साद के 
कारण हिन्द जनता पर भीपण अत्याचार भी किये, यह सानते 
हुए भी हम विना किसी फ्लिकक के कह सकते हैं कि मुस्लिम 
काल सें शासकों ने भारत का आर्थिक शोपण नहीं किया | उनके 
समय उसके संरक्षण में देश के कला-कॉशल और व्यापार- 
व्यवसाय ने काफ़ी तरक्की की | लेकिन यहाँ हस सुस्लिस शासन क 
गयणों की चर्चा नहीं करता चाहते ओर न हस उसकी वतसान 


सरकार से तलना ही करता चाहते है | हमारा उद्श्य ता सिक् 


उन्हीं घटनाओं की ओर ध्यान खोँचना है, 'जेचसे भारत के 
आधशथिक पतन के कारणों पर ठीक तोर से विचार किया जासक। 
अंग्रेज़ भारत में व्यापारी के तौर पर आये। उनका झुख्य 
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उद्देश्य व्यापार के द्वारा रुपया कमाना था। सिफ रुपये के 
अंग्रेज़ों का प्रवेश और 'ो से उन्होंने भारत के समुद्र-तट पर 
पंचायतों का हात..* रखा था। उन्हें इस विशाल देश के 
आदमियों से न कोई सरोकार था, न कोई 
रिश्ता। वे तो सि्फे व्यापारी थे। उन दिनों मस्लिम शासन 
कमज़ोर ओर छिन्न-भिन्न हो रहा था। दिल्ली की केन्द्रीय मस्लिम 
सरकार आखीरी साँस ले रही थी। उसे तो जेसा हम पहले लिख 
चुके है, गाँवों से टक््स वसूली के सिवा और कोई बास्ता न था | 
इसलिए उन्हें इसमें भी क्‍या ऐतराज़ हो सकता था कि माँववाले 
खुद अपना टक्‍्स दे दे या किसी ओर एजेन्सी की माफत द॑ । उनके 
लिए दोनों बातें चरावर थीं ! उन्होंने यह अधिकार अंग्रेज व्यापा- 
रियों को दे दिया । इस कारण कुछ इलाकों में दो-अमली शासन 
चलने लगा । इन विदेशियों का तो एकमात्र लक्ष्य था गाँवचालों 
से ज्यादा-से-ज्यादा बसूल करना । इन्हें इस वात की रत्ती-भर 
नमी फिक्र न थी कि उनकी इस नीति का गाँववालों पर कितना व॒रा 
असर पड़ता है । उन्होंने अपने स्वार्थ की खातिर गाँव के सब 
अकार के संगठनों का विरोध किया; क्‍योंकि थदि ग्राम पंचायतें 
'पहले की भाँति काम करती रहती, तो विदेशी लोग गाँव पर 
अपने व्यापार के लिए पूरा नियंत्रण नहीं कर सकते थे । 

“दी विलेज गवर्नमेर्ट इन त्रिटिश इण्डिया” के लेखक अपनी 
पुस्तक के १६७ प्रष्ठ पर लिखते हैं कि--“यह्‌ स्पष्ट हैं कि शुरू से 
ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अफसरों में पंचायत के संगठन के 
बरखिलाफ ज़वदेस्त खयाल था |” यह विरोव स्वाभाविक था | 
इसका उद्देश्य अपनी जाति के हितों की रक्षा था। शर्नें:-शर्ने 
कम्पंनी के अफूसर ताकत पकड़ते गये ओर व्यापार के साथ 
शासन भी करने लगे ; लेकिन दरअसल तबीयत से वें व्यापारी 
थे। इसलिए उनके हरेक काम की तह में रुपया कमान का 
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भाव रहता था। उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ीं, जायदादें हासिल कीं और 
देश के कुछ भागों पर हुकूमत भी शुरू की; लेकिन इन सबका 
एक उद्दश्य--महज़ एक ही उद्देश्य था ओर बंह था धन कमाना | 
हिन्दी में एक कहावत है:--- 
बूचिया हाकिस गज हाकिस गज गव खुदा?! 

अथात्‌ एक व्यापारी का हाकिम हो जाना लोगों पर आपत्ति 
का पहाड़ दूटना है। हाकिस ओर व्यापारी के हित विलकुल् जुदा- 
जुदा होते हैं । व्यापारी जनता को चूसने की फ़िकर करता है तो 
हाकिस का फुजे उसकी रक्षा करना हैं। आर्थिक शोषण और 
र कण दोनों कभी साथ-साथ नहीं चल सकते: लेकिन जब शोषक 
गे खुद शासक हो जावे, तब परमात्मा ही जनता का रक्षक है । 
इसट इण्डिया कम्पत्ती के शासन सें सारत के साथ भी यही 
किस्सा हुआ | 

अंग्रेज़ों ने जान-बूककर या वेजाने अपने क़ानूनों को प्रचलित 
करने के जोश में यहाँ की पंचायतों की जगह डे ह-अदालतों को चला 
हैक 7““दिया। आज पंचायतों के फसलों की कोइ क़ानूनी 

खाता क़रीमत नहीं है । दोवानी मासलों तक सें वे अदालत 
की सहायता के विना कोई फैसला नहीं दे सकती। 

यदि आज वे कोई फेसला दे भी दें, तो उसकी कोई कदर नहीं 
करता । यदि वे आज किसी को जात विरादरी से अलग करती हैं, 
तो बह आदमी अदालत में पंचों पर मुकंदसा चला सकता है । 
फ़ौजदारी मामलों में पंचायत यदि फेसला करे, तो पंचायत पर ही 
म॒क़दसा चल सकता है। ऐसी स्थिति सें-सव अधिकार छित 
जाने की स्थिति में पंचायतों का रहना न रहना वरावर था। व॑ 
शने:-शर्नं: ख़तस होती गई | 

वर्तमान सरकार ने भी गाँव में सुखिया, चौकीदार और 
पटवारी रखने की उपयोगिता को स्वीकार किया । लेकिन 
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उपयोगिता को स्वीकार करते हुए भी सरकार ने उस 
ऊँचे उद्देश्य को नष्ट कर दिया, जो उनके ग्राम पंचा- 
यत द्वारा चुने जाने से पूरा होता था। आज मुखिया 
जनता का सेवक नहीं हे, न उसे जनता चुनती ही है । उसे पलिस 
के परामश से ऊपर के अधिकारी नियक्त करते हैं| इस पद के 
लिए अक्सर ऐसे ही लोग चुने जाते हैं, जो पुलिस के खुशामदी 
हों, शरारती हों और पुलिस की सहायता से अपना रघाथ सिद्ध 
करना चाहते हों | भले इमानदार आदमी इस पद की इच्छा भी 
नहीं करते । आज हालत यह है कि मुखिया का काम लोगों का 
भला देखना या भगड़ों का संतोपजनक रीति से सुलमाना 
नहीं है । उसका पहला और सबसे बड़ा फूर्ज यह है कि यदि गाँव 
में कोई खास घटना हो जाय, तो वह पुलिस को इत्तिला दे दे। 
“विलेज गवर्नमेए्ट इन त्रिटिश इण्डिया” के लेखक ठीक ही 
लिखते हैं कि--“यह याद रखना चाहिए कि मुखिया जनता का 
आदमी होने की अपेक्षा ज्यादा-से-ज्यादा सरकार का प्रतिनिधि 
होता जा रहा है ।? ( प्र १७४ ) इस तरह ग्राम के अपने प्रति- 
निधियों द्वारा आत्मशासन या भ्रज़ातंत्र की पद्धति नष्ट हो गइई। 

चोकीदार भी अब जनता द्वारा नहीं चुना जाता। वह सरकार 
का एक नोकर हैं, जिसका वेतत सिफ ॥॥&]) मासिक 6। न 
उसे कोइ ज़मीन मुफ़्त मिली हुई है और न उसे पहले की भांति 
फ़सल पर कुछ हिस्सा मिलता हैँ । इसके साथ ही उसपर चोरी 
की ज्ञतिपूर्ति की जिम्मेदारी भी नहीं रही | फलतः चोरियों ज्यादा 
होने लगी हैं | आजकल चोकीदार पुलिस व ग्रामवासियों के बीच 
की एक कड़ी हैं। उसकी स्थिति कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न मानी 
जाती हो, अब जनता का वह कोइ काम नहां करता। क्राननो 
भाषा में वह जनता का नोकर है; लेकिन दरअसल वह पुलिस 
के छोटे अधिकारियों के एक ओज़ार से अधिक कुछ नहां है । 


गांवों के नये 
आअफ़सर 


न्द) 
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पटवारी आज मी हिसाव के काग़ज़ रखता है । यह भी सच 
हूं कि उसके रजिस्टर अब ज्यादा क्ायदगी के साथ भरे जाते 
लोकत वह भी अब जासवासियों का नोकर नहीं रहा । आज 
आसतोर पर पट्वारी गरीच देहातियों को चूसनेवाले के रूप 
व्याद्य नज़र आता हैं| याँववाले उसे वेतन नहीं देते ओर इस 
लिए वह सी उनके प्रति ज़िल्मेदार नहीं रहा । साल-अदालत से 
उसकी खूब चलती हैं । किसान वेचारा चह सी नहीं जान पाता कि 
उसके नास का खाता ठीक भरा भी गया है था नहीं ? उसे ऐसी भी 
जमीनों का लगान देना पड़ जाता है, जो उसने कभी जोती सी न 
हों। पीढ़ियों से एक जमीन को जोता-बोता आया हो, फिर भी 
उसे मोरूसी हक नहीं सिलते । 

इस तरह तमाम धाम संगठन छिलन्न-सिन्न हो गया और सारे 
कास लनता के प्रतिनिधियों की चजाय सरकारी नौकरों के हाथ में . 
चले गये। सारी सार्र मी शक्ति सरकार में जाकर केन्द्रित हो गई । गाँव के 
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; थह 


श्र व । 


सै] ए्‌ 
श्वूथ० के द्ाखकज्ष क्माशित के, जा यहां किसाना का च्द्वी ड्व्शा 
हक ० न ७० लि बक 
का कारण जाँचने आया था, एक सदस्य सि० जेस्स केयड से 
किसानों को. नी यह दृढ़ सन्‍्माति अकट की थी--“ किसानों 


2. का आपात्त का एक ग्रधात कारण भानप्र-नसस्थाओआ का 

' इारवकम्याउ.# 34७७ ५+र सम कायू.५-+*<क ०2 फक न त कये ; परे कभाक 3० क]3- 3००2 ५77४““+>कन्मनल न 
वचित्ाश हें । आज केसाया का अपना तकलीफ 
रफ़ा करने के लिए क्राचना व अदालतों की शरण लेनी पड़ती हैं । 


कानन ऑग्रेज़ी सें छपे होते हैं, जिन्हें वह पढ़ नहीं सकता। 
आंद का वजहस इंदनोां 


अदालत ता स्टान्प फीस 
लड़ना उसक दंत के बाहर 


ज्यादा खर्चीली होती हे कि वहाँ 

जाय, ता ऊ्चा अद्यलता 
सं जाना तो उसके लिये चिलकुल असस्यत्र है। बह यह ऊाोन गया 
लॉ ही रे 
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की बाद है | एकअदालत से बह 


शाहा खंदा ऋषमभाशन न 


परिवर्तेन ओर उसका परिणाम ६९ 


भी १६१२ के दुर्भिज्ष कमीशन को रिपोर्ट के निम्न उद्धरण को 
उद्धुत करते हुए यह स्वीकार किया है कि हिन्दुस्तानी अदालतों 
की सचाइ पर लोगों को यकीन नहीं रहा | “अदालत की लड़ाई 
वेइमानी की लड़ाई हैँ, जिसमें वही जीतता है, जो ज्योदी झूठी 
हलेंफ खा सकता हो, जो ज्यादा गवाह पेश कर सकता हो'* *** 
इमानदार साहकार ओर इमानदार किसान दोनों मार जाते हें: 
क्योंकि अदालत उन्हें भी बेइसान समभती है ।? 

सरकारी नोकरों की वड़ी-वड़ी तनखाहें या अदालतों की भारी 
फीसों के द्वारा ही आज देश ग़रीब नहीं हो रहा; लेकिन सरकारी 
मालगुजारी भी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। हर तीसवें साल 
मालगुजारी की दर वढ़ जाती हैं) कहा जाता है कि मुस्लिम-काल 
में मालगुजारी ज्यादा थी। संभव है, आंकड़ों से यह बात घुष्ट 
की जा सके; लेकिन ऐसा कहनेवाले भूल जाते है. कि मुस्लिम 
शासन में ढुःखी व्यक्ति विना एक पाई ख़च किये इन्साफ़ पाजाता 
था ओर उसे आज की भांति जुदा-जुदा नामों से वहुत-से टेक्स 
भी न देने पड़ते थे। वड़ी-बड़ी ज़मीनें चरागाह आदि के लिए 
मुफ्त छुटी रहती थीं; लेकिन आज उसे चारे के लिए ही काफ़ी 
खच करना पड़ता हैं । फिर सरकार भी पंदावार के अनुपात से 
अनाज के रूप में टक्स लेती थी, नकि आजकल नकद बंधी हुईं 
ग्क़स, पर इस चचा का स्थान यहाँ नहीं है । 

पुराने जमाने थे ज़सीन सारे गाँव की मानी जाती थी। व्यक्ति- 
गत सम्पत्ति का अधिकार न था। मरिलिस शासन सें महज़ टेंक्स 
इकट्ठा करने के एजेन्ट आज ज़र्मीदार या ज़मीनां के 
सालिक बन बेठे हैं। इसका परिणाम यह हुआ दे. कि 
किसान खूब चूसा जाने लगा हे | जमीदार तो किसान स 
बह आखरी पाई भी छीनना चाहता हैं, जो उससे मिल सकता हैं 
पिछले कुछ सालों को छोड़कर वह एक किसान की जगह दूसरा 


मर 


९ 


जमीन के 
मालिक 
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__ इस तरह हस देखते हैं कि भास के संगठन और सामाजिक 
रीति-रिवाजों में जो परिवर्तन हुए हैं, उन्होंने ग़रीव किसान प्र 
सामाजिक ओर आर्थिक दोनों दृष्टियों से बुरा असर 
डाला है ।ग्रामों में सफाई तक की कोई ज़िस्सेदारी 
नहीं लेता । शिक्षा की पुरानी पद्धति भी इसके साथ ही ख़तस हो 
चुकी है। गाँव के बच्चों को पढ़ाने में गवे अनुभव करने वाले 
ब्राह्यण सी आजकल नहीं हैं और यदि कहीं किस्मत से दो-चार 
है भी, तो उनकी हालत ख़राब है । जिला बोड उन्हें बहुत कम 

सहायता देता है ओर यह सहायता भी बन्द की जासकती है, यदि 
सरंकार की टेक्स्ट बुक कसेटी के कोसे से रती-मर भी फू हुआ। 
सरकार पुरानी पद्धति की जगह कोई नई ऐसी शिक्षा पद्धति 
चलाने में बिल्कुल असफल हुई है, जिससे देश में साक्षरता का 
प्रचार हो सके | 


परिणाम 


+ हि 
कै हि 


क्या भारत क्ृषिप्रधान देश है ! 

न जाने कितनी बार यह कहा गया है कि भारत ऋकृषि-प्रधान 
देश है। हमें यह विश्वास कराने का प्रयत्त किया जाता हैँ कि 
ऊवि-प्रधान रे ने ही ऐसी व्यवस्था की है कि भारत कचा 
व माल पेंदा करके विदेशों में सेजे तथा उसके बदले सें 
विदेशों से तैयार माल सँगावे। इस विचार को इतने 
जोरों के साथ और इतनी ज्यादा वार दोहराया गया है कि अधि- 
कांश शिक्षित भारतीय भी इसे स्वयसिद्ध सत्य सानने लगे है | 
» इस झूठे विश्वास के कारण किसान की ग़रीबी के संबंध में और 


क्या भारत कृपिप्रधान देश है ? ६५ 


भी बहुत सी ग़लतफुहमियाँ पैदा हो गई है ; लेकिन दूसरे अनेक 
मिथ्या विश्वासों की तरह यह भी एक आंत धारणा है । वस्तुतः 
भारत की यह स्थिति विदेशी सरकार की कृपा का परिणाम है | 
व्रिटेनको अपने देश का व्यापार सम्रद्ध करने के लिए जहाँ सस्ता 
कच्चा माल चाहिए था, वहां अपना माल खपाने के लिए भी ऐसा 
वाज़ार चाहिये था, जहाँ स्वयं साल तैयार न होता हो। इसी 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत को ज़वदंस्ती कृत्रिस तरीकों से 
पिप्रधान बनाया गया | “गवनमेण्ट एएड इण्डस्टीज़” के लेखक 
ने इंग्लेए्ड के तरीक्तों का ज़िक्र करते हुए पालमेंट के एक सदस्य 
का निम्न उद्धरण दिया है “देशी आदमी के दिमारा में यह. बात 
विठा देनी चाहिए कि उसकी अपनी उन्नति के लिए मज़दूरी वहुत 
ज़रूरी है | उसे मज़दूरी की आवश्यकता समभाने का तरीक़ा यह 
है कि पहले उससे बह ज़मीन छीन ली जाय, जिस. पर वह 
गुज़ारा करता है । दूसरे उसकी खेती की भी ज़मीन को इस हद 
तक सहदूद कर दिया जाय, जिससे वह अपना पेट भी बहुत 
मुश्किल से भर सके | और तीसरे उस पर इतना कर लगा दिया. 
जाय कि वह विना मजदूरी किये उसे चुका ही न सके |” इस 
उद्धरण पर किसी टीका-टिप्पणी की जरूरत नहीं | उक्त पुस्तक 
का लेखक कहता है कि “देशी आदमी का भला इसी में है, यह 
दलील नई नहीं है, सभी पराधीन जातियों पर यह लागू होती है |” 
यह सच है कि भारत का अधिकांश निर्यात व्यापार कच्चे 
माल का और आयात व्यापार तेयार माल का होता है। हमारी 
अब भी बदल. “पक्रिस्मती से यह भी सच है कि हिन्दुस्तान की 
९ ०० 
सकता: है तीन-चौथाई आवादी खेती पर गुज़ारा करती 
है ; लेकिन इसका यह अथ नहीं कि हिन्दुस्तान 
इस हालत को बदलने में असमथ है | यदि ४० सालों में दूसरे 
घर 
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पिछड़े हुए देश तरही कर सकते हैं, यदि जापान ४० सालों में 
तरक्की करके इंग्लेण्ड-जेसे व्यवसायी देश को कपड़े के धन्धे में 
चीसियों किस्म की पावन्दियाँ लगाने पर भी पछाड़ सकता है, तो 
भारत उन्नति क्‍यों नहीं कर सकता ? पिछले यूरोपियन युद्ध के 
दिता से सरकार ने अनेक वस्तुय फ़ोजों के लिए चनाने की कोशिश 
को, तो उसे भारी सफलता मिली ; परन्तु युद्ध वन्द होने पर यह: 
कार्य सी वन्द कर दिया गया । यदि युद्ध कुछ ओर साल तक चलता 
रहता, तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्द॒स्तात अपनी सब 
ज़रूरतें वड़ी कामयाबी के साथ यहीं पूरी करने लगता। केवल 
यही नहीं, यह भी वहुत सस्भव था कि इग्लेण्ड को वहुत-सा 
तेयार साल भेज सकता । आज सभी देश अपने-अपने को सच 
इृष्टियों से आत्मनिर्र वनाने में लगे हैं । आज भुक्त-द्वार' नीति 
का कोई नास भी नहीं लेता। सुक्त-छदार नीति का सबसे बड़ा 
समथक इस्लेण्ड भी आज तट-करों की दीवार खड़ी कर रहा है । 
गाहक के हित के नाम पर भारत सें सब देशों का साल आकर 
विकता है। यह आवाज़ आज भारत के सिवा कहीं नहीं सुनाई देती । 
भारत में सरकार वाहर के साल पर चंगी लगाने की वात को 
कदापि हमदरदी के साथ नहीं सुनती ! 
भारत की ऋृषिप्रधानता था उद्योय-बन्धों में फिसड्डीपन के 
लिए प्रकृति को दोप देने से कोई फ़ायदा नहीं हैं| इसमें कोई शक 
नहीं कि दो सदी पहले हिन्दुस्तान डद्योग- 
धनन्‍्धों की दृष्टि से वढ़ा-चढ़ा था। इंस्ट 
इण्डिया कम्पनी की स्थापना ही क्‍या इसी 
लिए नहीं हुईं थी कि वह भारत के बढ़िया कर्पड़े आदि इंग्लेण्ड 
में वेच कर खूब नफ़ा कमावे ? इंस्ट इण्डिया कम्पनी के दिलों की 
वह करुण कहानी--कितनी सीषण॒ता ओर निदयता से हिन्दुस्तान 
के धन्‍्धों को ख़तस किया गया, उसकी रोसांचकारी कहानी देने 


भारत की व्यावसायिक 
उन्नति 
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की यहाँ जरूरत नहीं है ओर न यहाँ हिन्दुस्तान की समृद्धि और 
डद्योग-धन्धों की तरक्की के बारे में विदेशी लेखकों के सैकड़ों उद्ध 
रण देने की हमारी इच्छा ही हैँ । सिफ़ नमूने के तौर पर दो- 
तीन उद्धरण दे देने काफ़ी होंगे। इनसे यह स्पष्ट हो जायगा कि 
भारत के उद्योग-धन्धों की हालत क्‍या थी ? ढाका की मलमल के 
चारे में तो विदेशी लेखकों ने तारीफ़ करने में गज़ब कर दिया 
है। सर जाज बडंबुड ने आवेरवाँ ( दौड़ता हुआ पानी ) वत्क 
हवा ( बुनी हुईं हवा ) शवनम ( ओस ) आदि कपड़ों के कवित्व- 
पूर्ण नामों के अनुरूप ही उन कपड़ों को सुन्दर, वारीक और 
चढ़िया बताया है । फ्रॉसीसी यात्री ट्रेवर्नियर ने १७ वीं सदी में 
भारत की यात्रा की थी | उसने लिखा है कि-- “भारत से वापिस 
आकर भुहस्मद वेग ने चासेफ़ (दूसरे) को नारियल भेंट किया । 
यह नारियल शुतुरमुर्ग के अण्डे के बरावर था और उस पर 
मोती जड़े हुए थे | खोलने से उससें एक ६० हाथ लम्बा साफ़ा 
मिला । यह इतना नफ़ीस था कि हाथों में महसूस भी न होता था, 
क्योंकि लोग इतना चारीक सूत कातते थे कि मुश्किल से नज़र 
आता था, यानी बिलकुल मकड़ी का जाला सालूम होता था ।” 
जेम्स टेलर ने जहाँगीर के ज़माने के एक १५ गज लम्बे थान का 
जिक्र किया है, जिसका तोल सिर्फ़ ६०० ग्रेन (एक छटांक से छुछ 
कम ) और कीमत ४० पौण्ड थी। इसके वाद वह लिखता है कि 
आजकल सबसे नफ़ीस कपड़े का वजन कम-से-कसम १६०० ग्रेन 
है, जबकि उसकी कीमत १० पौण्ड हे । 
लेकिन हालत बदली। यूरोप, अमेरिका और बंगाल के 
निजी व्यापार की सातवीं रिपोर्ट में लिखा है कि कलकत्ते 
के व्यापारी सन्‌ १८०० से पहले ४० लाख रुपये से अधिक 
का कपड़ा या कच्चा रेशस नहीं मंगाते थे; लेकिन 
हालतवदली (५०१-२ में भारत में १ करोड़ २० लाख रुपये का 
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कपड़ा व कच्चा रेशम पहुँचने लगा। पहले इंग्लेंड के निवासी 
हिन्दुस्तानी कपड़े पर मरते थे, अब हिन्दुस्तान इंग्लेंड से कपड़े 
संगाने ल्गा। हिन्दुस्तान का व्यापार मशीनों के मुक्तावले में आकर 
नष्ट नहीं हुआ। इसकी तो एक बड़ी ददनाक कहानी है| हिन्दुस्तान 
के कपड़े पर भारी-भारी कर लगाये गये ओर जब उससे भी 
हिन्दुस्तानी कपड़े की साँग कस न हुई, तो इंगलिस्तान में 
न्दुस्तानी कपड़ा पहनना ओर चेचना जुर्म करार दिया गया । 
फेवल सूत्ती कपड़े के साथ ही नहीं, रेशम, जूट ओर अन्य वस्तुओं 
पर भी अज्ुचित पावन्दी लगाई गई। १७०० ई० में भारतीय 

रेशम मंगाना ग्रेरक्रानूती करार दिया गया । 

यह वह समय था, जब इ ग्लैंड के लोगों ने रुई का नाम तक 
'न सुना था। वे सिर्फ ऊस को जानते थे। जब उन्होंने रुई देखी, उसे 
वे सूती ऊन ((०७०॥ ७००)) कहने लगे | इसी तरह गन्ना भी 
उनके लिए नई वस्तु थी। विदेशियों ने गन्ने को शहद पेदा करने 
वाला पौदा' कहा है; लेकिन हिन्दुस्तान की हकूमत के वदछते हो 
सब कुछ बदल गया। भारत में भारतीय सरकार न रही, जो यहा 
के हितों और घन्धों की चिन्ता करती | एक-एक करके यहाँ सब 
घन्धे ख़तम हो गये और सारी आबादी को खेती पर ही गुजारा 
करने के लिए विवश कर दिया गया । हिन्दुस्तानी मल्लाह, जा 
यहाँ से इड्ललेंड माल ले जाते थे, क़ानून द्वारा इंज्लेंड के तटा पर 
उतरते से रोक दिये गये। यहाँ के भारी जहाज़ी व्यवसाय का एक 
कहानी सात्र रह गई। हिन्दुस्तान कृषिप्रधान देश हैँ, व्यवसाय 
के लायक़ नहीं है, इसके पक्त में नई-नई दल्लीलें दी जाने लगीं। 
हमें यह भी कहा गया कि भारत का गरम जलवायु कपड़ा क 
व्यवसाय में वाधक हे ओर हरानी यह हैँ कि बहुत से शिक्षित 
भारतीय इसपर विश्वास सी करने लग गये; होकिन वम्बइ, 
अहमदाबाद ओर दिल्ली आदि के, जहाँ तापक्रम ११७ तक 
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पहुँचता है, कारखानों की सफलता ने इस दलील की पोल सबके 
सामने खोल दी | अभी वहुत साल नहीं हुए, जवतक हिन्दस्तानी 
कपड़े की सहायता देने के स्थान में हिन्दुस्तानी कपड़े पर श॥ 
फ़ीसदी टंक्स हिन्दुस्तान में लगाया जाता था ! 
भारत खानों की दृष्टि से वहुत समृद्ध व सम्पन्न देश हैं। 
प्रकृति की इसपर बहुत अधिक कृपा है। विविध जलवायु ओर 
ऋतुओं के कारण सभी प्रकार के पौदे यहाँ होते हैं। 
बुद्धि और प्रतिमा की भी हिन्दुस्तान में कमी नहीं है । 
आज के गिरे हुए ज़माने में भी भारत सर जगदीश- 
चन्द्र बोस, सर रमण ओर सर प्रफुल्लचन्द्र राय को पेदा कर 
सकता है । जिस देश में कच्चा माल सब क्रिस्म का पैदा होता हो, 
लोहा, कोयला आदि सब श्रकार की धातुएं काफ़ी परिमाण में 
मिलती हों और जहाँ प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और आविष्कारकों 
की कसी न हो, वहाँ व्यवसाय क्‍यों नहीं पनप सकता ? आज 
सरकार कहती है कि सरकार के लिए व्यवसाय का निय॑त्रण करना 
हानिकारक हैं, उसे सहायता देना व्यथ हैं ओर इसमें भाग लेना 
सावजनिक धन का दुरुपयोग हैँ ( स्टेट एण्ड इण्डस्टी--सरकारी 
प्रकाशन ) लेकिन क्या इज्गञलेंड की सरकार के लिए भी अपने देश 
में व्यवसाय का नियंत्रण और सहयोग घातक और व्यथ था ? 
क्या इंग्लेंड की सरकार ने भी इसे साबजनिक धन का दुरुपयोग 
सममा था ? यदि नहीं तो क्यों ? हिन्दुस्तान ग॒ल्ाम है, उसके लिए 
जो चाहो कह दो, कोइ पूछने वाला नहीं। दिकत तो यही & कि 
हिन्दुस्तानी भी इस समस्या को नहीं समझते ओर घड़ावबड़ 
खेतीको एकमात्र पेशा सानकर पहले से ही आव-पट रहने वाले 
लोगों के भोजन को चाटने में लगे हुए हैं । 
श्यय१ इं० में खेती पर ४८ फीसदी आबादी गुज़ारा 
करती थी । इसके वाद से यह अनुपात लगातार बढ़ता 


गआाझोतिक 
सम्पन्नता 
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गया। १८६१ सें ६९.०६ फ़ीसदी, १६०१ सें ६६.५ फ़ीसदी और 
१६२१ मे ७१.६ फीसदी लोग इस पर गुज़ारा 
.. ८ ,औरने लगे। १६३१ सें यह संख्या ७२.८३ फ़ीसदी 
तक पहुंच गई; ( लेकिन शाही-खेती-कमीशन ने खेती पर गज़ारा 
करने वालों की संख्या ७३.६ फ्रीसदी चताइ हैं) इसका अर्थ 
यह हुआ कि ३० सालों में खेती पर गुज़्ारा करने बालों में 
२१ फीसदी की वृद्धि हुई : लेकिन दसरी ओर विदेशों में खेती 
करने वालों की औसत संख्या लगातार घटती गई । डेनमार्क में १८८० 
से १६२१ से यह सख्या ७१ से ५७ फ़ीसदी हो गई । फ्राँस में १८७६ 
से १६२१ सें ओसत कृषिजीवियों की संख्या ६७.६ से ५३.६ तक 
ओर जम॑नी में १८७५ से १६१६ तक ६१ से ३७.८ फीसदी 
तक घट गई | इंग्लेण्ड में १८७१ में ३८.२ फ्रोसदी लोग खेती 
पर गुज़ारा करते थे, लेकिन १६२१ सें सिफ्र २०.७ फीसदी रह 
गये। इन आँकड़ों से स्पष्ट हे कि जब सारत सें जमीन पर गुज़ारा 
करने वाले लगातार बढ़ते गये, विदेशों में यह संख्या लगातार 
घटती गईं | आखिर इसकी वजह ? सारत-जैसा व्यवसायी देश 
क्यों खेती-प्रधान हो गया और डेसमाके, फ्रास-जेसे देश उसी 
समय में क्यों व्यवसाय-प्रधान हो गये ? इस सवाल की गम्भीरता 
तब ओर भी बढ़ जाती हैं, जब हस देखते है कि हिन्दुस्तान में 
सब प्रकार का कच्चा साल पेदा होता हैं, सब प्रकार को धातु 
मिलती हैं, सज़दूरी वहुत तादाद सें ओर चहुत सस्ती मिलती 
है। बुद्धि ओर प्रतिभा की भी कोई कसी नहीं। विदेशों को यूनि- 
वर्सिटियों में भारतीय न केवल साहित्यिक विषयों में; वल्कि वेज्ञा- 
निक विषयों में भी असिद्धि ग्राप्त करते है । 
भारत में ज़मीन पर इतना अधिक वोक लद गया हे 
कि ग्रति व्यक्ति ज़मीन का हिस्सा दो एकड़ भी नहीं मिल 
सकता । जो लोग मारत में वेज्ञानिक खेती के द्वारा समृद्धि 


जमीन पर भार 
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की सलाह देते हैं, उन्हें नीचे लिखी तालिका से मालूम हो 
जायगा कि भारतीय किसानों के पास कितनी 
कृषि कोन थोंडी ज़मीन है। एग्रिकलचर जरनल आफ़ इस्डिया 
( १६२६ ) के अनुसार २३ फ़ीसदी के पास एक 
एकड़ या उससे भी कम ज़मीन थी, ३३ फ़ीसदी के पास १ से 
४ एकड़ तक, २० फ़ीसदी के पास £ से १० एकड़ तक और 
सिफ़रे २४ फ़रीसदी के पास १० एकड़ से ज्यादा ज़मीन थी | 
शाही-खेती-कमीशन की रिपोट के अनुसार २२.४ फीसदी 
किसानों के पास १ एकड़ या उससे भी कम ज़मीन हे, १४ फ़ी 
सदी के पास एक से २॥ एकड़ तक; १७.६ फ़ीसदी के पास २॥ से 
४ एकड़ तक और २०,४ फ़ीसदी किसानों के पास ४ से १० एकड़ 
तक जमीन है| बम्बई और बरमा को छोड़कर वाक्ती भान्तों में तो 
किसानों के पास इससे भी कम ज़मीन है । इन अंकों की इंग्लैंड के 
किसानों से तुलना करिये। इंगलिस्तान में १.१ फ़ीसदी किसानों 
के पास १ से ४ एकड़ तक, ४ फीसदी के पास ४ से २० एकड़ तक, 
६.७ फीसदी के पास २० से २४ एकड़ तक, १६ फीसदी के पास ४० 
से १०० एकड़ तक, १४.४ फीसदी के पास १०० से १४० एकड़ 
तक, २६ फीसदी के १५० से ३२०० एकड़ तक ओर २४.७ फीसदी 
के पास ३०० एकड़ से ज्यादा ज़मीन हैं | इग्लेंड में ४० फोसदी 
किसानों के पास ५० एकड़ से ज्यादा जमीन हैं, जब कि भारतमें 
७६ फ़ीसदी किसानों के पास १० एकड़ से कम है और इनमें से भी 
१४.४ फ़ीसदी के पास १ एकड से भी कम ज़मीन हैं. | ५० एकड़ 
तो एक फीसदी किसानों के पास भी न होगी । 
तनी चुरी हालत न थी | डाक्टर मेन ()४9॥7) खेती 
' के डायरेक्टर ने पूना जिले का जो हाल लिखा हैं, उससे मालूम 
होता है. कि १७७९१ इं० में किसान के पास ओसत जमीन ४० एकड़ 
होती थी, १८८१ में १» एकड़ रह गई और १६१५४ मे घटकर 


प्रति-किसान 
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७ एकड़ ओसत जमीन रह गई । कइ ज़िल्ों सें २४-३० फीट 


डकड़े है। ज़िला चस्ती में खेतों की संख्या ८०००० (१८५६ 
से) १२९,४५०,००० हो गई है । 


था $2 थे 


इतनी छोटी-छोटी जोतों में क्या तो चेज्ञानिक खेती होगी 
आर क्‍या आसदतनी होंगी ? असल सें ज़रूरत यह है कि लोग 
ज़मीन को छोड़कर उद्योग-धन्धों व दस्तकारियों की ओर मक्के | 
इससे जहाँ ऋषिजीबियों की संख्या कस होने से हर एक के पास 
ज्यादा ज़मीन आबेगी, वहाँ देश का कल्ाकोशल और व्यवसाय 
भी चसकेगा। भारत क उद्योग-धन्धे चसक सकते हैं। सिफ्र लोगों 
की इस ओर रुचि ओर सरकार के पूरे हार्दिक सहयोग की 
ज़रूरत है| ह 





+ 
जज; 


जीवन-क्रम या पेशा 


पिछले अध्यायों को पढ़ने से पाठकों को यह मालूम हो गया 
होगा कि पुराने ज़माने सें खेती पेशा न होकर जीवन का एक ऋस 
या प्रकार था | प्राचीन भारत के किसान को आजकल के शब्दों 
में न हम पंजीपति कह सकते हैं, न मज़दूर | वह फूसल के छुछ 
दिलों के सिवा कभी सजदर न रखता था और न मजदूरी से ही 
पेट पालता था । वह तो अपंने खेतों की पदावार पर शुज्ञारा करता 
था। न चह आजकल का हिसाव-किताव जानता था, न जमीन 
की पेदावार में अपनी मेहनत का हिसाव लगाता था। अपनी 
मेहनत और नफ़े की चिन्ता किसी व्यापार या पेशे में होती हें; 
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लेकिन उन दिनों खेती पेशा ही न माना जाता था । किसान खेत 
बोते हुए यह हिसाब नहीं लगाता था कि किस चीज़ की खेती से 
उसे ज्यादा नफा मिलेगा । वह तो अपनी ज़रूरत की हर एक चीज 
थोड़ी-थोड़ी बोता था। गेहूँ, चावल, दाल, कपास, गन्ना, तेल के बीज 
सभी कुछ अपनी ज़रूरत के मुताबिक वह बोता था। वह थोढ़ी 
. सी दालें भी वो लेता था, हालाँकि इससे कोई खास फ़ायदा नहीं 
होता; लेकिन उसका उद्देश्य पेसा कमाना न था । अपनी जिन्दगी 
की जरूरतों को स्वयं पूरा करना ही उसका आदश था। चीनी या 
गुड़ वनाने के लिए वह थोड़ा-सा गन्ना वो देता था। वह अपने 
मवेशियों के लिए चारा भी बोता था और यह परवाह नहीं करता 
था कि पड़ोंसी से चारा खरीदना स्वयं बोने की वनिस्वत सस्ता 
पड़ता है । खेती से नफा कमाने या ज्यादा-से-ज्यादा नफा देने वाली 
'फूसल बोने का खयाल ही उसके दिमाग में कभी नहीं आता था | 
उसका तो उद्देश्य ही यह था कि विना नोंकरी किये या जरूरी 
वस्तुओं के लिए परावलस्बी हुए विना वह अपना गुज़ारा कर 
सके । इसी स्व॒तन्त्र जीवन-क्रम के कारण लोग किसान की इज्जत 
करते थे। खेती उत्तम पेशा माना जाता था । 
लेकिन आज जमाना बदल गया हैं, सव हालतें बदल गई 
हैं | बड़े-बड़े वाजार और वड़ी-वड़ी व्यापारिक कम्पनियां इस 
ज़माने में खुल चुकीं हैं | आमद-रफ्त की सहूलियतें मिलनेके कारण 
सारी दुनिया एक अनन्‍्तराष्ट्रीय वाज़ार के रूप म॑ परिणत हो गई 
हैं । सभ्य संसार का दृष्टिकोण वदल गया ह। संतुष्ट ओर सादे 
जीवन की अपेक्षा धन कमाना और विशाल सम्पत्ति का स्वामी 
चनना आज जीवन का उद्देश्य बन गया हैँ । आज का आदर 
अपनी वतंमान अवस्था से असन्तोप, अपनी जरूरतों की वृद्धि 
. और उन्हें पूरा करने के लिए पेदावार बढ़ाना । इसके विपरीत 
आचीन आदशे था आवश्यकताओं की लगातार कमी ओर सरल 
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जीवन; लेकिन इस च्चा में हम अपने क्षेत्र से दूर चले गये । 
हमें तो घटनाओं की ओर ही देखना है | पहले ज़माने में पेसे- 
रुपये आदि सिक्कों का इस्तेमाल वहुत कम होता था । प्रायः सच 
कारोवार चीज़ों के अदले-वदले स होता था| सरकारी टक्‍स भी 
पेंदावार के एक भाग के रूप में ले लिया जाता था | आजकल 
की तरह उस सर्मय यह न होता था कि चाहे फसल थोड़ी हो या 
भाव कम हो, सरकार अपना निश्चित कर नकदी में ले ले। 
आज तो उसे हर हालत में चाहे छोटी-से-छोटी चीज़ खरीदनी हो, 
चाहे सरकार को टेक्स देना हो, जमसींदार को लगान देना हो, 
जन को सूद देना हो या कोई दूसरा ख़चे करना हो, फूसल कटते 
ही अपनी पेदावार वेचनी पड़ती है, चाहे भाव अच्छा हो या 
बुरा। इस तरह उसकी पैदावार का वड़ा मारी हिस्सा उससे ले लिया 
जाता हैं और अपनी जरूरतों के लिए उसके पास बहुत कम रह 
जाता है| पहले वह समाज का एक स्वतंत्र सदस्य था; लुह्ार, 
बढ़द आदि अपने कारीगर को, अपना हिसाव रखने वाले पट- 
वारी को और अपने चौकीदार को वह आजीविका दिया करता था; 
लेकिन आज वह इन सबका आश्रित हो गया हैं। गंगा जल्दी 
दिशा सें बहने लगी है | 

आगे चलने से पहले आजीविका व जीवन-क्रम में अन्तर पर 
विचार कर लेता जरूरी है | यदि हम इस अन्तर को ठीक-ठीक 
समझ लें, तो हम किसान की सच्ची हालत 
आर कठिताइयों को, जिनमें वह इस भय पार 
चतेन के कारण फेस गया है, जाबन सकग। 
संक्षेप में जीवन-क्रम का अथ हैं संसार मे स्वतत्रतापृूवक्त रहने 
का वह तरीका, जिसे मनुष्य नर्केनुक्ततलान का खयाल छाइकर 
स्वाभाविक बुद्धि, स्वभाव व श्रथा के कारण अपनाता हू [ उस 
जीवन-क्रम के मूल सें यह झुख्य भाव काम कर रहा हति है कि 


पेशे व जीवन- 
क्रम में अन्तर 
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अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए विना किसी दसरे पर 
. निभर हुए अपनी जिन्दगी अच्छे-से-अच्छे तरीके से गुज़ारना ! 
इस जीवन- क्रम में पेसा कमा कर या विशाल सम्पत्ति का संग्रह 
करके अपनी जरूरतों को पूरा करना जीवन का उद्देश्य नहीं 
होता ; बल्कि इसका असली उद्देश्य अपने समाज में सम्मान 
और प्रभाव की स्थिति प्राप्त करना होता है । प्राचीन काल में 
किसान ऐसा ही स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता था, जबकि डसे 
लगान या मालगुज़ारी नगदी में न देनी पड़ती थी और न अपनी 
चीज़ें जेसे-तेसे वेच कर कुछ रुपया एकत्र करने की ज़रूरत थी । 
वह मज़े में अपनी जिन्दगी गुजारता था | उसे पैसा कमाने की 
या बाहरी दुनिया की ज़रा भी फ़िक्र न थी। 

दूसरी ओर व्यापार की हस जीवन का एक क्रम कभी नहीं 
कह सकते । उदाहरण के तौर पर कल्पना कीजिए कि एक शख् 
बहुत धनी है और किसी कारखाने या दुकान से हज़ारों रुपया 
पैदा कर रहा है, तथापि वह बहुत क्ंजूसी से गुज़र करता है 
ओर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर क़तहइ ध्यान 
नहीं देता । इसका अथ यह हुआ कि कारखाने या दुकान से 
मिलने वाली भारी आमदनी का उसके जीवन के धरातल के 
बनाने में कोई स्थान नहीं है | इसके विपरीत यह हो सकता हैं 
कि रुपये की कमी की वजह से एक मनुष्य अपनी इच्छा 
अनुसार अपनी ज़िन्दगी वसर न कर सकता हो; लेकिन इन दाना 
सूरतों में मनुष्य के जीवन-क्रम को निवारण करने म उसक 
व्यापार या आमदनी का कोई भाग नहीं है । लाखों रुपया कमाने 
वाला एक मारवाड़ी व्यापारी वहुत हो सादगी से रहता हैं 
जबकि उससे कहीं कम कमाने वाला एक अंग्रेज़ बहुत शानो- 
शौकत से रहता है। व्यापार का उद्दश्य ज्यादा-से-ब्यादा रुपया 
कमाना होता हे और इसके लिए हमेशा इमानदारी, सचाइ 
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व नेतिकता नंहीं चरती जाती | यह हो सकता है कि एक व्यापारी 
अपने व्यापार में चाहे कितनी ही अनेतिकता से काम लेता हो 
लेकिन अपने जीवन-क्रस से सादगी का अवतार हो | एक व्यापारी 
की सफलता का रहस्य हैँ उसकी हिसाब लगाने वाली वुद्धि | 
बह देखते-दंखते हिसाव ठीक लगाने से क्षण में अमीर हो सकता 
. है और दूसरे ही क्षण हिसाव सें गड़बड़ी होने से वह कंगाल भी 
चत सकता है | किसी पदाथ के मूल्य का निधाोरण करने वाली 
सच शक्तियों--वाज़ार की हालत, माँग, पेदावार, राजनैतिक और 
आर्थिक परिस्थिति आदि के ज्ञान के विना व्यापार नहीं हो 
सकता ; लेकिन दूसरी तरफ़ जहाँ एक सनुष्य किसी विशेष जीवन- 
क्रम को अपनाता है, वहाँ वह उसके आर्थिक पहलू से कोई 
चास्ता नहीं रखता । उसका उद्देश्य तो सिफ़ यह होता है कि खूब 
मिहनत करता जाबे और अपनी आसदनी के मुताविक अपनी 
जरूरतों को पूरा करे | 
पुराने ज़माने का किसान हसेशा अपने स्वभाव से ही इस 
प्रकार का जीवन व्यतीत करता था | पदार्थों के मूल्य पंर असर 
डालने वाली वाहरी ताकतों से बह न कोई वास्ता रखता था, न 
उन्तकी चिन्ता करता था । ऐसे बहुत कम मसोक़े आते थे, जब उसे 
अपनो पैदाबार वेचनी पड़ती हो और अपनी जरूरत की चीजें 
खरीदनी पड़ती हों। छसके कारोवार में पदार्थों के नक्तद मूल्य 
का कोई खास स्थान ही न था। उसका तो उद्देश्य सिफ्त इतना 
होता था कि वह इतना अनाज और इतती रूइ वो दे, जिससे कि 
सरकारी सालगशुज़्ारी देने के बाद उसकी निजी जरूरतें पूरी हो 
जावें। दर्मिक्ष या संकट के लिए भी वह अपने कोठार मे अनाज 
आदि वचा रखता था। अच्छी फ़सल के सोसम म॑ वह कुछ 
ज्यादा चीज़ें भी खरीद लेता था | सरकारी मालगुज़ारी भी 
नगदी में न होने और कुल फ़सल का एक हिस्सा होने के कारण 
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उसकी आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव न डालती थी | दूसरी 
चीज़ें भी वह द्रव्य-विनिमय के द्वारा लेता था । वह कभी रुपयों- 
पैसों के रूप में अपनी जरूरतों को सोचता भी न था | सदियों 
से वह हर चीज़ को नगद के नहीं, बल्कि वस्तु-विनिमय के दृष्टि- 
कोण से देखने का आदी हो गया था | 

लेकिन आज, हालत विलकुल बदल गई है । आज हर एक 
चीज़ रुपयों-पैसों की कसौटी पर परखी जाती है। इसलिए वह 
बेचारा किसान अपने को बड़ी तकलीक में पाता है । क्रीमतों का 
जतार-चढ़ाव उसकी समझ से बाहर है ओर बह नयी आर्थिक 
व्यवस्था से घबराया हुआ-सा है। वह तो सिफ अपने गाँव की 
मांग और पैदावार के सादे नियम से वाक़िफ है | यदि गाँव में 
पैदाबार वहुत बढ़िया होती थी, तो उसे अपनी अमिलपित वस्तु 
के लिए कुछ ज्यादा अनाज देना पड़ता था। यदि फ़सत्त खराब 
होती थी, तो कुछ कम अनाज देने से भी वह वस्तु मिल जाती 
थी। क्रीमतों का एक दूसरा नियम भी वह सममता था कि 
फ़सल कटने के समय बाज़ार में बहुतायत के कारण पदार्थों की 
अनाज के रूप सें क्रीमत कम होती है और बीज वोने के समय 
क्रीमत ज्यादा; क्योंकि उन दिनों गाँव में अनाज क़रीब-क्रीव 
खतम हो जाता है । लेकिन आज वह क्या देखता है ? फ़लल 
अच्छी रहने पर भी कीमत चढ़ी होती है और फ़सल खराब 
होने पर भी कीमतें गिर जाती हैं। दरअसल वह यह नहीं 
जानता कि वाज़ार का भाव महज़ उसके अपने गाँव की पैदावार 
पर निर्भर नहीं है। अब उसे यह भी अनुभव होने लगा 
हैं कि अगर वह अपनी पेदावार जमा करले और पीछे से यका- 
यक क्रीमत गिर जाबे, तो उसे सख्त नुकसान हो सकता है; क्योंकि 
अब दुनिया के तस्राम हिस्से आपस में एक दूसरे से विलकुल 
मिले हुए हैं ओर इसलिए किसी एक खास जगह की मांग और 


८ हसारे गाँव और किसान 


सैदाबार पर ही क़ीमते निर्भर नहीं हैं | किसान यह नहीं 
जानता कि मांग और पेदाबार के सिवा आयत-निर्यातकर, देश 
का सिक्का, विनिसय दर, किराया आदि दूसरी भी कुछ ताकतें 
कीमतों के उत्तार-चढ़ाव का कारण होती है। क्लीमतों के उतार- 
चढ़ाव का सवाल इतना पेचीदा हों गया है कि बड़े-बड़े अथ- 
शास्त्री भी चक्कर में आ जाते हैं; एक अनपढ़ किसान की, जो 
अपने गाँव से कुछ मील परे भी नहीं गया, क्या बिसात है ? 
लोगों का आम खयाल यह है कि उद्योग-धन्धों के कारोबार में 
सफल होने के लिए क़ीसतों के उतार-चढ़ाव का खच्मता से निरी- 
क्षण और हिसावी योग्यता की आवश्यकता होती है, जब कि 
खेती के धन्धे में इन सच गुणों की ज़रूरत नहीं होती, इसे तो 
कोई भी अपना सकता है | न केवल भारत में,चल्कि अन्य विदेशों 
सें सी निकम्मे अयोग्य किसान से भी उसका पेशा सुगमना से 
नहीं छुड़ाया जा सकत्ता। यहाँ हर एक आदसी, जिसे कोई काम 
नहीं मिलता, खेती की ओर भागता है, चाहे वह खेती के सम्बन्ध 
सें जानकारी रखता हो या न हो । जनता के नेता या सरकारी 
सिशेषज्ञ किसानों को कोई अच्छी सलाह भी नहीं देते। सरकारी 
विज्ञप्ति कितावी बातें वताते तो हैं; लेकिन दरअसल उन्हें खद ही 
अनुभव नहीं होता । अनपढ़ किसान उनकी वातें सुन लेते हैँ 
लेकिन अन्दर ही अन्दर हंसते हैं। वे समभते हैं कि इन अँग्रेजी 
पढ़े-लिखे लोगों को सिवा वातें वचनाने के कुछ आता ही नहीं। 
ज़रूरत इस वात की है कि सरकारी विशेषज्ञ नये वीज, नये ओजारों 
ओर नये खाद आदि के बारे सें कोरे उपदेश ही न दे, लेकिन खुद 
हाथों में हल पकड़ कर कुछ ससय तक खेती करें और नये 
आधविष्कारों की उपयोगिता उन्हें अमल में लाकर दिखाबें | यदि 
चे अपने प्रदर्शन में सफल हो गये, किसानों की पहुँच के साधनों 
' सें रहकर उन्होंने उतने खर्च में ज्यादा पेदा कर लिया तो किसान 
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खुद-ब-खुद नये आविष्कारों को अपनाने लगेगा । 

आज खेती पेशे के तौर पर की जाती हैं । किसान अपनी 
जरूरतों को देखकर नहीं; लेकिन दुनिया के वाज़ार या जरूरतों को 
खेती के पेशे में. “फेर फसल वोता हैं। लेकिन इससे भी दुःख 
की वात यह है कि इस पेशे में नफ़ा नहीं दहोता। 
आर यांदे कहीं होता भी है, तो इतना थोड़ा कि 
अच्छे समझदार योग्य आदमी खेती की ओर आहिष्ट ही नहीं 
होते। सब अयोग्य व्यक्ति, जो और किसी काम के लायक़ नहीं 
होते, खेती करने लगते है। इसका परिणाम यह होता है कि खेती 
में लाभ बिलकुल नहीं होता । यदि किसान बीज, सूद, हल, लगान, 
सालगुज़ारी, आदि सबका हिसाब लगावे, तो पता लगें कि उसे 
खेती में घाटा हुआ है। फिर वह नुक्सान के पेशे को क्‍यों अपनाता 
है ? क्यों नहीं उसे छोड़ देता ? उत्तर स्पष्ट हैं। खाली रहने और 
कुछ करते रहने में प्रत्येक मनुष्य कुछ-न-कुछ करना ही पसन्द 
करेगा; क्योंकि उसे यह उम्मीद रहती हैँ कि स्यात इस बप अच्छी 
पैदावार हो जाय । बिना पढ़ा-लिखा आदमी यदि खेती न करे 
तो क्या करे केन्द्रीय वेंकिंग इन्कायरी कमेटी की रिपोटटस मालूम 
होता है कि “यह बिलकुल साफ़ है कि ज्यादातर मामलों में किसान 
के लिए अपनी जुमीन वेचकर सारा रुपया को-ऑपरेटिव बेंक में 
जमा कर देना और स्वयं ५४ आना देनिक मजदूरी का लेना ज्यादा 
फायदेमन्द है ।? इस तरह हमारे विचार के अनुसार स्थितियों 
का वर्तमान परिवतेन और किसान का अपने को उनके अनुकूल न 
वचदल सकना बीमारी का कारण है। उसकी गरीबी का मुख्य कारण 

है कि किसान को हालतों से लाचार होकर खेती को पेश 
तौर पर करना पड़ता है, जिसके लिए वह बिलकुल अयोग्य है । 
हमारा यह कहने का अथ यह नहीं कि किसान बिलकुल वेवकूफ़ 
और फ़िजूलखच हैं; लेकिन हम पाठकों को यह बताना चाहते हैं. 


लाचारी 
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कि किसी पेशे के लिए जो शिक्षा या अनुभव लेना पड़ता है, वह 
जोीवन-क्रम की शिक्षा से भिन्न है | खूब तजुर्वेकारी व मेहनत से 

की गई बढ़िया पैदावार वाली फ़सल के होते हुए भी यह संभव 
है कि फ़सल के चुनाव की गलती की वजह से किसान तकलीफ़ में 

रहे। इसी तरह जब अनाज को जमा रखने से ज्ञाभ होता हो, तव 

अनाज चेच देने से किसान तवाह हो सकता है। पेशे के नुक्तेनिगाह 

से ये दोनों बातें चहुत जरूरी हैं; लेकिन जब खेती जीवन-क्रम 

हो जाता है, तब इस दोनों चीज़ों का कोई महत्व नहीं रहता । 

किसान साधारण जीवन-क्रम से जितना ज्यादा दूर होकर वर्तेमान 
पेशे के जीवन की ओर जायगा, उतना ही वह अपने को अधिक 

गरीब या असहाय वना लेगा | हम आज यह उस्मीद नहीं कर 

सकते कि पुराने दिन फिर वापिस आवेंगे, लेकिन हम किसान को 

ठीक मार्ग चताकर उसकी सहायता ज़रूर कर सकते हैं, जिससे 

बह अच्छी तरह से जीवन-यापन कर सके | 


भाग ३: खेती पर प्रभाव डालनेवांले 
महत्वपूर्ण अन्य कारण 


खेती तथा दूसरे पन्धे 

- बहुत-से लोग खेती पर भी वही आर्थिक उसूल लागू करने 
की-कोशिश करते हैं, जो वे दूसरे धन्धों पर करते हैं । यह एक 
बड़ी भारी भूल है | (विजिनेस मैन्स कमीशन” और रिपोर्ट आन 
एग्रिकलचरल क्रेडिट” में इस विपय पर बहुत विस्तार से विचार 
किया गया है । इनंके लेखकों ने बताया है कि खेती दूसरे घन्यों 
जैसा धन्धा नहीं है । यह्‌ उनसे बहुत अधिक भिन्न है और इसलिए 
इसे उन आर्थिक उसूलों की कसोटी पर नहीं कसा जाना चाहिए 
जिन पर वाक़ी धन्धों को कसा जाता है। खेती की दूसरे धन्धों 
से कुछ विशेपताएँ. निम्न लिखित हैं 

दूसरे धन्धों में पजीपति और मज़दूर जुदा-जुदा होते हैं 
लेकिन खेती में किसान स्वयं मालिक भी हैं और स्वयं मज़दूर 
भी। खेती में पंजीपति व मज़दूर के हित एक-दूसरे से इतने 
गुथे हुए होने से अथशास्त्री व क्रानून बनाने वाले पसो-पेश में 
पड़ जाते हैं | 
खेती और दूसरे धन्धों का दूसरा महान्‌ अन्तर यह है कि वर्षो, 
आँधी, तूफान, पाला, ओला, अनावृप्टि और कीड़ों की बीमारी 
आदि पर खेती बहुत निर्भर करती हे । यद्यपि इन कारणों से 
होनेवाली हानि को वेज्ञानिक उन्नति से कुछ कम किया जा 
क , + १8% 
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सकता है ; लेकिन प्रकृति पर खेती को निर्मरता को बहुत कम 
रोका जा सकता है । इस तरह खेती उन परिस्थितियों में करनी 
पड़ती है; जिन पर मनुष्य :का बहुत कम बस चलता: है और 
इसीलिए कृषिजन्य पदार्थों के सूल्य-पर मनुष्य अच्छी तरह 
नियत्रण नही कर सकता | | 

दूसरे बड़े-बड़े व्यवसायों में. पंजीपति परस्पर मिल्नकर अपने 
व्यवसाय को नष्ट होने से या अनुचित स्पधा से बचा सकते 
हैं; लेकिन खेती में लाखों और करोड़ों उत्पादक किसानों में ऐसा 
कोई. संगठऩ होना: असस्भव है । इसलिए बे प्रधानं-व्यावसायिक 
संगठनों से होने-वाले ल्ञाभ नहीं उठा सकते । जिस तरह पंजी 
पति- भावी ल्ाभं:- की आशा से कम्पनियाँ खड़ी करके लोगों को 
हिस्से खरीदने के लिए तैयार करते हैं, उस तरह किसान भावी 
लाम की आशा से कम्पनी नहीं खड़ी कर सकता | उसे तो 
अपने बल-बूते के भरोसे पर ही सारा धन्धा चलाना पड़ता है। 
किसी घनन्‍्धे सें: सफलता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि 
उस धन्धे का खच ओर आमदनी का बाक़ायदा हिसाब तेयार 
किया जाय । किसान को भी-जानना चाहिए कि किसी फ़सल की: 
पैंदाबार में उसे कितना ख़्चे करना पड़ता है और कितनी आस- 
दनी. होती है ; लेकिन खेती सबसे कठिन और पेचीदा धन्धा है 
इसमें हिसाब : रखना बहुत सुश्किल है। दूसरे धन्धों में पंजीपति 
सूखा नहीं मरता; वह .शुरू में ही इतनी पूँजी एकत्र कर लेता है 
कि कुछ समय तक वह सब ख़च बरदाश्त कर सके | वह अपने 
माल को तभी बेचता है, जब उसके दास लागत से कुछ ऊचे हों 
लेकिन किसान को तो सरकारी मालगुज़ारी, जमींदार का लगान, 
महाजन का सूद आदि. चुकाने तथा अपने ख़च पूरे करने के लिए 
एकदस अनाज बेचना पड़ता है | किसान अपनी मरजी से अनाज 
नहीं बेचता । ज़ब खरीददार की मर्जी होती है तभी उसे अनाज 
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चंचना पड़ता है; क्‍योंकि किसान ग़रीब होता है और खरीददार 
व्यापारी उसी समय खरीदना चाहेगा, जबकि हालत उसके लिए 
सबसे अधिक अनुकूल और किसान के लिए सबसे अधिक प्रति- 
कूल हो । किसान किसी भी आर्थिक संकट का थोड़े समय तक 
भी मुकाबला नहीं कर सकता। 

किसान के खेत पर उठने वाले दामों में और बाज़ार में फुट- 
कर बिकने वाले दामों में बहुत अन्तर होता है । इसलिए जब 
कभी अनाज आदि के दाम चढ़ते भी हैं, तो दलाल और बीच के 
व्यापारी ही ज्यादा नक़ा कमा लेते हैं । किसान को चहुत कम 
नफ़ा मिलता है। दूसरे धन्धों में थोक और फुटकर दामों में इतना 

अन्तर नहीं होता और बीच का दलाल बहुत नफ़ा अपने घर 

नहीं रख सकता । 

दूसरे धन्धों में लागत कम करने के लिए अनेक तरीके काम 
में लाये जा सकते हैं। मशीनरी में सुधार करके माल की तैयारी 
कम समय में और ज्यादा मात्रा में की जा सकती है; लेकिन खेती 
तो भूमिविज्ञान और जीव-शास्त्र से सम्बन्ध रखने वाला बरिपय 
है। एक फ़सल के बोने और पकने में कुछ महीनों का नियत समय 
तो लगेगा ही | यदि बह पैदावार बढ़ाता है, तो दाम कम हो जावेंगे 
. और फिर यह भी कोई भरोसा नहीं कि पेदावार बढ़ाने के लिए 
किया गया खर्च हमेशा ही अपने से ज्यादा पैदावार लाबेगा | यह 
हम पहले भाग के पहले अध्याय में देख चुके हैं।जब तक माँग न 
बढ़े या उत्पादक किसानों में काफी कमी न हो, तवतक क्ृपि-संत्रंधी 
पदार्थों के दाम चहुत नहीं बढ़ते ; लेकिन खेती में लगे हुए करोड़ों 
किसानों में कमी करना असस्भव है । दज़ारों-लाखों निकम्मे और 
अयोग्य किसानों ने खेती का पेशा अपनाया हुआ है | उन्हें अलग 
करना कठिन है । इनकी वजह से फ़सलों के भाव ऊँचे नहीं होने 
धाते ( 
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दूसरे धन्धों से खेती में एक वढ़ा अन्तर यह भी है कि जहाँ 
दूसरे धनन्‍्धों को विभिन्न समयों और परिस्थितियों के अनुसार 
एकदम ढाला जा सकता है; वहाँ खेती उतनी लचकीली ओर 
सुगम नहीं है । उसे बदलने: के लिए ज़रूरी समय लगेंगा ही । 
कारखानों में आज जिस साल की जरूरत है, उसे दो-तीन 
दिनों या घण्टों सें वताया जा सकता है ; लेकिन खेती में बोने का 
समय एक वार गुजर जाने पर तच्दीली असंभव हो जाती है, 
उसके लिए कुछ महीने इन्तज़ार करना ही पड़ेगा | कपड़े की 
साँग कम होने पर सिलसालिक एकदम कुछ सज़दूर निकाल देगा, 
कुछ तकुए ओर सांचे कम कर देगा। ऐसे समय में अक्सर बह 
निकम्मे या कम-योग्य सज़दरों को ही वरखास्त करेगा। किसान स्वयं 
'मज़दूर हैं, वह किसे निकाले ! वह खेत को वो चुका हैं, उस 
पर खच कर चुका है, अब उसे केसे छोड़े ? शहर का निकाला 
हुआ मज़दूर एकदम अपना नया पेशा ढूँढ़ सकता हैं; लेकिन गाँव 
के किसान के लिए अपना घर छोड़े वि्ता यह भी संभव नहीं | 
सव बड़े-बड़े धन्धों में मेनेजर, उत्पादक, सज़दूर और विक्रेता 
आदि अलग-अलग आदसी होते हैं; जो जिस काम में चतुर होता 
है, उसे वही काम दिया जा सकता है; लेकिन खेती में एक किसान 
ही पेजीपति है, वही मज़दूर है, वही उत्पादक है और वही बाज़ार 
में अपना माल वेचता है । उसे सव काम करने पड़ते हैं, चाहे वह 
सत्र कामों सें होशियार हो, या न हो | खब मेहनत से हल चलाने 
ओर चढ़िया खेती करने वाला किसान खहुत सुमकेन हैं कि 
व्यापारिक बुद्धिन रखता हो ओर इस तरह अच्छा पेदाबार 
करके भी पेसा न कसा सके। 
इस सबका प्रभाव खेती पर यह पड़ता है कि दूसरे धन्धों 
की अपेक्षा खेती का व्यवसाय आर्थिक दृष्टि से सफल नहीं होने 
पाता | यही कारण है कि इस अशभागे देश सें ही नहीं; वल्कि 
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संसार के तमाम मुल्कों में खेती ने कभी श्रतिसाशाली और महत्वा- 
कांज्ती लोगों को अपनी ओर नहीं खींचा। खेती में न आराम- 
आसायश की जिन्दगी है ओर न अच्छी आमदनी ही हैं । न 
खेती में पढ़े-लिखे बावुओं की सोसाइटी है और न आजकल की 
आज़ादी का-सा जीवन ही है। इसलिए दुनिया के तमाम मुल्कों का 
हाल यह है कि अच्छे-अच्छे दिमाग खेती को छोड़कर दूसरे घन्धों 
में जा रहे हैं । भारत में यद्यपि खेती पर गुज़ारा करने वालों 
की संख्या लगातार चढ़ रही है, तथापि यह भी उतना ही सच 
है कि हर एक पढ़ा-लिखा युवक देहाती-दुनिया को छोड़कर 
दूसरे शहरी धन्धों की फिक्र करता हैं। जिस धन्धे में दिमाग वाले 
आदमी शामिल नहीं होते, वह घन्धा कभी पनप नहीं सकता। 
यही हाल खेती का है । इसीलिए यह घन्धा कस योग्य और कम 
समर्थ आदमियों के हाथ में रोजमर्स आता जाता है । 


१२; 
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खेती की विशेषताओं पर विचार करने के बाद हमें उन 
ताक़तों पर भी विचार करना चाहिए, जो खेती पर खास असर 
डालने इफिपी हें । इससे दम उन त्तीक्ों पर भी 
विचार कर सकेंगे, जो किसान की दुदंशा 
| दूर करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं । 
पिछले यूरोपियन महासमर के वाद बहुत से देशों ने खेती की 
उन्नति के तरीक्तों पर विचार करने के लिए कमीशनों व कमेटियों 
की नियुक्ति की थी। लड़ाई के दिनों युद्ध में भाग लेने वाले हर 
एक देश ने यह महसूस किया था कि द्रेअसल युद्ध में सफलता 


खेती पर असर 
वाली शक्तियां 


पद हमारे साँव और किसान 


- या असफलता जीवन-निर्वाह के लिए ज़रूरी भोज्य पदार्थों की 
कसी-बेशी पर निभर है । उस लम्बी लड़ाई में उन्होंने यह अनु: 
भव किया कि वही देश जीत सके हैं, जो बहुत समय तंक बिना 
किसी दूसरे देश का सह ताके अपना गुज़ारा कर सकते हैं।, 
भोजन मनुष्य के जीवन के लिए ज़रूरी है और खेती से भोजन 
प्राप्त होता है; इसलिए स्वभावतः ही सभी देशों का ध्यान भोजन 
पैदा करने वाले धन्धे की ओर खिंचा । उन्होंने इसकी जाँच की कि 
-किस तरह से इस महत्वपूर्ण धन्ध्रे को मज़बूत व स्थायी वनाया 
जा सकता है। यद्यपि उन देशों के किसानों की हालत हिन्दुस्तानी 
किसानों से कहीं अच्छी थी, वे कहीं अधिक साधन-सम्पन्न थे, 
फिर भी. वे इस नतीजे पर पहुँचे कि क्रिसान की आमदनी किसी 
दूसरे धन्धे में लगे हुए उसी योग्यता, शक्ति और शिक्षा के मजदूर 
की वनिस्वत बहुत कम होती है । उन सबका विना किसी मत- 
भेद के यह निश्चय था कि खेती में अन्य घधन्धों को देखते हुए 
सबसे कम आमदनी होती है, इसीलिए सब पढ़े-लिखे, बुद्धिमान 
ओर योग्य आदसी खेती छोड़कर दूसरे धन्धे अख्तियार करते 
जा रहे हैं और देहातों की आबादी कम होती जाती है।ये 
बातें अथ-शास्त्रियों व राजनीतिज्षों को चोका देने के लिए काफ़ी 
थीं । इसलिए - उन्होंने स्थिति का गम्भीर तथा विशद्‌ अध्ययन 
करके, बुराई का इलाज कर खेती को ज्यादा आकर्षक बनाने का 
निश्चय किया। उनके बताये हुए तरीकों पर हम आगे विचार 

करेंगे। उन्होंने जाँच करते हुए यह देखा कि कुछ ताक॒तें खेती पर 
बहुत असर डालती हैं। एम्रिकलचरल ट्रिव्यूनल आफ इस्लेस्ड ने 
१६२४ इ० में जिन ऐसी मुख्य शक्तियों का जिक्र किया था, वे 
केवल इंग्लैण्ड में ही नहीं, दूसरे तमाम सुल्कों में भी उसी प्रकार 
लागू हैं | इसलिए अपसे देश में वे शक्तियाँ किस तरह 
काम करती हैं, यह विचार कर लेना ठीक होगा। इस विवेचन 
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से हम यह भी जान सकेंगे कि किसान अपने भाग्य के निर्माता 
स्वयं नहीं है। कई ताकूतें, जो उनके काबू से वाहर हैं, जुदा-जुदा 
तरीक्नों से उनकी आमदनी पर असर डालती हैं । उक्त रिपोर्ट में 
खेती पर प्रभाव डालने वाली निम्न-लिखित मुख्य शक्तियों की 
गणना की गई थी: :- 

(१ ) जमीन को पट्टा देने के नियम, जिनमें छोटी-छोटी जोत 
'का इन्तज़ाम भी शामिल हो | 

(२) देश का आर्थिक संगठन ओर खास कर नकदी व 
तटकरों आदि से सरकार का खेती को सहायता देना । 

(३ ) साधारण शिक्षा का प्रचन्ध, और खासकर खेती फी 
शिक्षा ओर खोज का प्रवन्ध । 

(४) खेती का आर्थिक संगठन, किसानों क्रो खरीद-फ़रोख्त 
की सुविधायें देना ओर कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ज़रिये 
कर्ज़ा देना व वीमा बरौरा का इन्तज़ाम | 

(४ ) मवेशियों और फ़सलों की उन्नति के लिए योजनाएं, 
पैदावार का दर्जा नियत करने व फ़ालतू घास और कीड़ों को 
“नष्ट करने के उपाय। 

(६ ) रेल, मोटर आदि याता-यात साधनों का संगठन, 
बिजली, वेतार की वर्की व वायरलंस सुहृस्या करने का इन्तज़ाम, 
'नये जंगल लगाने की कोशिश, छोटे-छोटे घरेलू धंधों की सहायता 
आदि। 
: (७ ) ऐसी सरकारी या गरर-सरकारी संस्थाएँ, जो कृषि 
सम्बन्धी नीति को केन्द्र व प्रान्तों में असली जामा पहनाच | 

हम हर एक विपय पर क्रम से अपने देश को सद्दे नज़र 
रखते हुए विचार करेंगे। 

' जमीन काश्तकारी की व्यवस्था 
ज़मीन देश की सम्पत्ति है ओर देश की समृद्धि इस पर निभर 
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कि बह प्रकृति की इस देन को किस तरह इंस्तैमाल करता है । 
इंसेलिए देश की समद्धिं के लिए यह सबसे ज़रूरी है कि जमीन 
को भिन्न-भिन्न लोगों में वॉटने का वेहतंर-से-वेहेतर तरीका अखिति 
यार किया जाय, ताकि देश उसका ज्यादान्से-ज्यादा अच्छा इस्ते- 
माल कर सके | अगर यह सान लिया जाय कि ज़मीन देश की 
सम्पत्ति है--इसे न मानने का भी कोइ प्रक्रट कारण नहीं दीखता-- 
तो फिर प्रत्येक देश का यह फ़ज्ञ हो जाता है कि वहं प्रकृति की 
इस दंन से ज्यादो-सं-ज्यादा दोलत पदा करने के उपाय काम में 
लावे | इद्लेंड के उक्त खेती-जाँच-कमीशन की रिपोर्ट में विलकुल 
ठीक लिखा हे कि खनिज द्रव्य एक वार निकाल लेने के वाद 
समाप्त हो जाते हैं; लेकिन खेत में पंद्ा होनेत्राल्ी दोलत कसी 
खंतम नहीं होती: वल्कि एक तरीके से हमेशा वढ़ती रहती है |” 
जमीन: क्योंकि कच्चा साल पेदा करने का: अनंत भरडार है और 
खेती सब व्यवसायों के लिए कच्चा साल मुहय्या करने का धन्धा 
है, इसलिए हरेक मुल्क का यह ग्रथम कतंज्य हैँ कि इसकी 
“ ओर ज्यादा-से-ज्यादा ध्यान दे । जमीन का वटवारा या पट्टा इस 
तरह का होना चाहिए कि किसान को यह विश्वास हो जाये कि 
पैदावार का वंढ़ा भाग उसीके पास वच रहेगा। यदि किसान 
यह अनुभव करता हे कि लगान, सालगुजारी आदि विविध टेक्‍स 
'देने के वाद उसके पास कुछ भी नहीं वचता या बहुत थोड़ा वच 
रहता है, तो उसका दिल खेती करने में न लगेगा । इसलिए गत्येक 
देश-हितेषी का यह अधान कतंव्य हैं कि वह यह देखें कि जो 
किसान जसीन पर हल चलाता हे, खून पसीना एक करता हे, 
उसे पेदावार का सबसे ज्यादा हिस्सा सिल्नना चाहिए । सार देश 
को रोटी और कपड़ा देने वालों के जीवन-निवाह के प्रधान सिद्धान्त 
की जो देश उपेक्षा करता है, उसे समृद्ध होने की आशा ही छोड़ 


देनी चाहि 
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एक खेत से ज्यादा-से-ज्यादा पेंदावार करने की ग्रेरणा किसान 
कोदेने के लिएसवसे ज़रूरी चीज़ यह है. कि उस यह भरोसा रहना 
अेदखली से चाहिए कि उसे खेत से वेदखल त्त किया जायगा । 
: शरेफ़िक्र जिस ज़मीन पर वह खेती करता है, उसमें उसकी 
दिलचस्पी रहनी चाहिए। सबसे वेहतर तरीका तो 
ह है कि किसान हर क्रिस्म की दस्तन्दाजी से निश्चिन्त रहे ओर 
साथ ही देश को भी यह अधिकार रहना चाहिये कि लापरवा 
था निकस्से . किसान ,.को अलग कर दे। पुराने सुनहले दिलों 
जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, ज़मीन तमाम गाँव की 
होती थी ओर पंचायत गाँव वालों में उसे वाँटवी थी । पंचायत 
को यह पूरा हक़ था- कि वह निकम्से किसान से जुमीन लेकर 
उससे ज्यादा पेदा करने वाले किसी अच्छे किसान को दे दे | 
परिवार की जरूरतों के अनुसार किसी को ज्यादा ज़मीन देने का 
भी पंचायत को हक़ था । जमीन सारे गाँव की हैं और सारे गाँव 
के हित में ही खेती की जानी चाहिये, यह भावना सबसे प्रधांन 
थी | उन्त दिनों ज़मीन के बटवारे में निजी जायदाद का खयाल 
तक न था। उस समय न किसी को मोरूसी इक़ था और न 
वेदखली का डर | यह हक् सिफ़ ग्राम पंचायत को था। राजा को 
भी जमीन के प्रवन्ध में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार न था. 
उसे तो अपने टेक्स या हिस्से से ही मतलब था। बह गाँव वालों 
को बाहरी हमलों से वचाने की गारन्टी देता था। इस सेवा के 
चदले उसे गाँव अपनी पैदावार का कुछ हिस्सा देता था | 
हेन्द-शास्त्रों के अचुसार राज़ा तक भी ज॒सीन का मालिक 
नहीं होता है। महान दाशनिक्र जेमिनि लिखते हैं कि न भमि 
स्थात्‌ स्व प्रत्यविशिष्टवत!ः ( ६-७४-३ ) 
अथांतू “राजा भूमि का दान नहीं कर सकता 
क्योंकि जहाँतक उसकी मिलकियत का सम्बन्ध 


जमीन का मालिक 
राजा नहीं 


६० "हमारे गाँव अर के सान _ 


है, उसके लिए सब बराबर हैं।” इसपर टीका करते हुए शबर 
स्वामी लिखते हैं ल्‍ 


जमीन की मिलकियत का जिस तरह बादशाह को हक़ है, उसी 
तरह सब लोगों का हक भी है। मिलकियंत के सस्बन्ध में दोनों में 
किसी तंरह का फुक नहीं है | बादशाह होने की वजह से उसे सिफ़ 
इस बात का हक़ है कि जुमीन की पैदावारों की हिफाजंत के सिलं- 
सिले में पेदावार का एक वाजिबी हिस्सा ले लें।” तैत्तिरीय ब्राह्मण 
की टीका करते हुए सायण लिखते हैं कि--“यज्ञ में राजा को 
 सिफ्र अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति दान देने का अधिकार होता 
चाहिए।” ( १-४-७-७ ) वे आगे लिखते हैं कि--जमीन राजो. 
“की सम्पत्ति नहीं है, देश की ज़मीन दान में नहीं दी जासकती [” 
कवि कालिदास ने भी इसी भाव को निम्नलिखित ' सुन्दर शब्दों 
में रकक्‍्खा हे:--राजा किसानों से उनके हित में ही ख़्े करने के 
'लिए मालगुज़ारी लेता था, सूये भी तो जमीन से नमी इसलिए 
खींचता है कि उसे कई हज़ार गुणा करके वापिस कर सके ।# 
सबसे पहले अग्रेजी राज में जुमीन नीलामी के जरिये 
जुमीदारों को काश्त के लिए दी गई और उन्हें जमीन का मालिक 
मान लिया गया। जब वंगाल में अंग्रेज़ी 
हकूमत क़ायम हुई, तो वहाँ बंहुत ही बुरे ढंग 
की ज़सींदारी क्रायम की गई। जरमीदार और 
किसान के बीच कहीं-कहीं चोबीस तक कास करनेवाले मध्यस्थ 
लोग पैदा कर दिये गये । ज़मीन का जो असली मालिक था, उसे 
मिलकियत से बिलकुल सहरूस कर दिया गया। अवध में शुरू 
में तो ज़मीन काश्तकारों को दी गई, लेकिन बद-किस्मती से 


जमींदारी प्रथा का 
- जन्‍म , 


प्रजानामेव सूंत्यर्थ स ताम्यो बलिमग्रहीत्‌ | 
सहसखगुणमुत्सष्टमादतते हि रस रवि: ॥ रघुवंश-- १-१८ 
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कुछ अरसे बाद जमींदारी का तरीक़ा चालू कर तालुकेदारों को 
सनदें दे दी गई'। काश्तकारी के इतिहास में जाना हमारा उद्देश्य 
नहीं है; लेकिन यह हम निस्संकोच और बिना प्रतिवाद के भय के 
कह सकते है कि आजकल की भूमिव्यवस्था का प्राचीन व्यवस्था 
से रत्तीभर भी संबंध नहीं है। हिन्दुस्तान की वर्तमान भूमिव्यवस्था 
को दो भागों में बाँध जा सकता है--ज्मींदारी और रेयतवारी । 
इन दोनों तरीक्रों में खास फूक् यह है कि जमींदारी में तो जमीन का 
मालिक जूमींदार होता है और स्यतवारी में सरकार, अलबतता 
सरकार के दिये हुए पद्टे को किसान भी इसी तरह फ्रोख्त कर 
सकता है, जैसे जमींदार अपनी जमीनों को । जुमींदार आमतौर पर 
अपनी जमीन को खुद काश्त नहीं करता; वल्कि लगान पर दूसरे 
काश्तकारों को उठा देता है। कुछ जमींदार खुद भी क्राश्त करते 
हैं; लेकिन ऐसी जमीनें वहुत थोड़ी हैं जिनको मालिक जोतता हो। 
ज्यादातर जमीनें किसानों के हाथ से निकलकर सहाजनों के हाथ 
में जारही हैं, जिससे किसान की हैसियत मामूली काश्तकार की रह्‌ 
जाती है। इस बात के आँकड़े नहीं सिलते, जिससे यह मालूम हो' 
जाय कि कितना रक्वा जमींदार काश्त करते हैं ओर कितना 
ग्रेजुमींदार । युकतप्रान्त में २६,०,२६,६०७ एकड़ों में सिर्फ़ 
४5,९६,४६३ एकड़ सीर या खुद काश्त में दर्ज है। अवध में 
६८०,३६६,४७१ एकड़ों में सिफ्र ११,३४,३६ एकड़ सीर व खुद 
काश्त में दर्ज हैं। फिर यह भी लोगों से छिपा नहीं है कि 
सीर का भी काफ़ी हिस्सा दूसरे काशतकार काश्त करते हैं । 
रेयतवारी में भी हालत इससे अच्छी नहीं हैं । बहुत बड़ा 
रकृवा शिकमी काश्तकार जोतते हैं। जिसके नाम पर पढ़ा होता 
है, वह खुद-काश्त नहीं करता; बल्कि असली काश्तकार और कोई 
होता है । अक्सर बड़े-बड़े पट्टेंदार एक इंच भी जमीन ख़द 
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काश्त नहीं करते; वल्कि दूसरों को ज़मीन उठा देते हैं। पट्टेदारों 


श्र हमारे गाँव और किसान 


क पास जमादारों को वनिस्वत खुद-काश्त का रक॒वा ज्यादा होता 
है। जरमीदारी और रेयतवारी दोनों सूरतों -में असली काश्तकार 
ज़सीन का सालिक नहीं रह होता । यह ठीक हे कि सरकार ने रेयत 
का सीरूसी हक़ दिया है ओर वेदखली के खिलाफ़ भी किसान को 
संरक्षण दिये हैं; लेकिन ऐसे संरक्षित किसानों का औसत चहत 
कम यानी मुश्किल से ४० फीसदी से कुछ- कम ही है। जो कानून 
चने भी हैं, उनकी लगातार अवहेलता की जारही है। बड़े पेसाने पर 
चेदखालियाँ करना और मनसाचे ढंग पर लगान बढ़ा देवा सासूली 
चात हो गइ है। युक्तप्रान्त की १६१४-३४ की रिपोर्ट के अनुसार 
आगरा-टेंनेंसी एक्ट की रू से जदाँ १६३३-२४ . से १,६५,४६४ 
नालिशें ओर वेदखलियाँ हुईं थीं, वहाँ १६३४-३४ में उन्की संख्या 
१,७१,४७४ हो गई । पिछले वर्ष के सुकावले से मुकदमों को संख्या 
७३,३१८ से ७६,६५६ हो गईं ओर जिस क्षेत्र सें वेदखलियाँ हुई 
उसका विस्तार २१,४,०००से वढ़कर २३,१७,४४० एकड़ हो गया । 
अवध-रेण्ट-एक्ट की रू से भी नालिशों और दरख्वास्तों की 
संख्या ७०,०६५ से ७७,४१३ हो गई। अब कॉग्रेसी सरकारें जों 
नये उपाय चरत रही हैं, उससे जाकर इस संख्या की वृद्धि में कमी 
हुई है और आगे कमी होने की संभावना है । 
असली काश्तकार प्राय: जमीदार या पट्टेदार द्वार को लगान अदा 
करता है। संभव है कि कुछ लोग यह खयाल कर कि किसान का 
अनुपात से लाभ ही होता होगा, लेकित सचाई 
इसके विपरीत है । हम पहले भी कहीं लिख आये 
हैं कि ज़मीन की माँग ज्यादा होने से पट्टदार या 
मींदार एक किसान को दूसरे के झुकाविले में खड़ा करक लगानच 
इन्तिहा बढ़ा देते हे। इसकी कोई रोकथास नहां हैं; क्याकि 
सरकार ज़सीदार के लगान पर सालगुज़ारी नियत करती है। 
' इसलिए बह यह तमाशा देखती रहती हैं ओर जच नये वन्दावस्त 


बहुंत भारी 
लगान 
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का वक्त आता है, अपनी सालशगुजारी भी बढ़ा देती हैे। सरदी- 
गरमी, वर्षा सें दिन-रात एक करने वाले किसान को काश्तकारी 
का पेशा अखितयार करने की सज़ा भुगतनी पढ़ती है।न जमींदार 
उसपर रहम खाता है, ओर न सरकार को उसपर तरस आता 
है। पिछले कुछ सालों से सरकार ने जुरूर लगानमें कमी की है; 
लेकिन लगान व मालगुजारी का नियम अब भी वही है । कॉमेसी 
सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह इस प्रथा को बदल देगी । 
१८८० में दुर्मिक्ष-कमीशन ने क़ानून वनाकर लगान के 
नियत करने पर विशेष ज़ोर दिया था और यह भी सिफ़ारिश 
की थी कि लगान में भी सिफफ़ वन्दोवस्त के वक्त मालगुजारी के 
मुत्ताविक्‌ ही वृद्धि करती चाहिए। कमीशन ने ११६ परिच्छेद्‌ में 
लिखा था कि--/ हमारी राय में पुराना तरीक़ा फिर अखितयार 
करने से वहुत-कुछ ख़राबियाँ दूर हो सकती हैं अर्थात्‌ लगान भी 
सिफ्र मालगुजारी के साथ समय-समय पर बदला जाय । जो 
अफ़सर मालगुजारी नियत करता है, वही लगान भी सुकर्रिर कर 
दिया करे | लगान का नियत करना भी बन्दोवस्त अफ़सर का 
काम होना चाहिए। ( दक्तिण भारत में यही तरीका है ) 
लगान की परिवर्तित सूची के आधार पर अनुपात से मालगुजारी 
नियत करे | इसलिए हम सिक्वारिश करते है कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों 
को यह योजना भारत मरकार के सामने पेश करनी चाहिए, बशर्ते 
कि उनकी सम्मति में ऐसा करने में जुमीदारों के साथ अन्याय न 
हो | हमारी अपनी सम्मति में आमतौर पर यह तरीका बहुत 
लाभकर होगा । “अगर यह सिद्धान्त मान लिया जाय तो बंगाल 
में ग़ालिबन तीस साल से पहले लगान में वृद्धि न होगी और 
इस्तमरारी-वन्दोवस्त की वजह से इसके बाद मालगुजारी तच- 
दील न होगी ।” लेकिन सरकार ने इस योजना को स्वीकार नहीं 
किया; क्योंकि फिर वन्दोवस्त पर लगान व मालगुजारी बढ़ाने 
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का मौका केसे मिलता ? इसलिए जहाँतक जमीन के लगान 
का तललुक़ है, किसानों की मौजूदा हालत बड़ी ददनाक है । 
जुर्मीदारी पद्धति सें, जिससें किसान खद जमीन का सालिक 
सहा होता, निम्नलिखित दोष है 
(-किसान का भूसि से कोई सस्वन्ध नहीं होता। उसे 
चेदखतली या आमदनी की वजाय ज्यादा अनुपात से लगानवृद्धि 
: का डर होता है, इसलिए बह भूमि की उन्नति 
में कभी दिलचस्पी नहीं ले सकता । भूमि की 
उन्नति में ख़च तो उसे करना पड़ता हे और 
खगान वृद्धि के रूप सें उसका लाभ ज़मींदार के पास चला जाता 
है, यद्यपि वह भूमि की उन्नति सें न कोई सहायता करता है, न 
कोई खच । ऐसे आश्वयंजनक उदाहरण सी कई मिलेंगे कि 
किसानों ने कुआँ खोदने की कोशिश की, या अपने खेत की 
लत ४ ओर (९ ९ ९६ हा 
डालत सुधारने के लिए उसी किस्म की और कोइ कारवाई की, तो 
उसके खिलाफ़ अदालत में उसकी वेदखली की चाराजोई की गई । 
२--किसान हमेशा ज़सींदार की दया पर जीता है और 
खासकर उस हालत सें, जबकि जसींदार तसाम याँव का 
साल्निक हो या अपने इलाके में बहुत प्रभाव रखता हों। इससे 
किसान नैतिक दृष्टि से भी वहुत दुबेल होजाता है। वह अपने 
को हमेशा निराश, दीन और तुच्छ प्राणी सममने लगता है | 
३--जुमींदार उचित या अनुचित तरीके से लगान बढ़ाने 
की कोशिश करता है। वह उस व्यक्ति के हित का जरा भी 
खयाल नहीं करता, जो हमेशा उसकी जेव भरता है। वह 
अपना स्वार्थ साधन करने के लिए दो को लड़ाकर हकूमत करने 
की नीति पर असल करता है । वह गाँव सें मतभेद पेदा करता 
है, पार्टियाँ बनाता है । इस तरह वह गाँव के सामूहिक और 
प्रजातंत्री-जीवन की जड़ काटता है । 


जरमीदारी प्रथा के 
दांष 


जमीन काश्तकारी की व्यवस्था ध्ड्‌ 


४--किसान हमेशा अपनी आसदनी का बड़ा भाग जुर्सीदार 
को देकर स्वयं ग़रीब रहता है । लगान के अलावा भी जसीदार 
किसान से बहुत-सी दूसरी ग्रेर-क़ानूनी टक्स या चंदे लेता हे, जो. 
मिलाकर किसान पर बहुत भारी भार होजाती है। इन गेर- 
कानूनी लोगों की संख्या पचासों तक जा पहुँची है । धोड़ा, 
चग्घी, हाथी, मोटर, शादी या अन्य घरेलू उत्सव, अफ़सरों को 
पार्टी आदि हरेक आवश्यकता, के. लिए अधिकाँश जमींदार 
किसानों पर टेक्स लगा देते हैं 

४-जमीदारी की प्रथा ने देश में एक ऐसी श्रेणी पेदा कर दी है 
जो दूसरों की कमाई पर शुज्ञारा करने की आदी. हो गई है | उसे 
अपनी खेती की उन्नति में ज़रा भी दिलचरपी नहीं होती । सिर्फ़ 
लगान पर गुज़ारा करने वाले समाज में मुफ्तस्रोरों की संख्या 
चढ़ादी है | अगर ये लोग अपनी ताक़त्त का नाजायज़ इस्तेमाल 
करें या काश्तकारों पर जुल्म करना शुरू करें, तो समाज को 
वहुत नुक्सान पहुँच सकता है। ऐसी श्रेणी समाज या देश के 
लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होती है । 

-“जर्सीदारी की प्रथा देश में दो ऐसी श्रेणियाँ बना देती है 

जो आपसमें हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध रहती हैं | इस विरोध व 
संघ के फलस्वरूप लोग अपना समय ओऔर अपनी शक्ति दसरे 
के बरखिलाफ़ सुकदसों व पड़यंत्रों में व्यतीत करने लगते हैं। 
जबतक जमींदार का जोर रहता है, किसान पर तरह-तरह के 
जुल्म व अत्याचार होते है। जहाँ उसका ज़ोर या असर कुछ कम 
हुआ, किसान उसे तबाह या बरबाद करने की कोशिशों में लग 
जाता है। यह परस्पर का संघ आज भी जारी हैं, और उस 
समय तक जारी रहेगा, जबतक दोनों खतम नहीं हो जाते । 

७-किसान के पास अपनी साख के लिए कोई जायदाद नहीं 
होती । इसलिए उसे इतनो ज्यादा दर पर के लेना पड़ता है 


है 
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कि जिसको खेती की आमदनी अदा नहीं कर सकती | 
. +-जर्मीदार अपने को असाधारण व्यक्ति समझने लगता है 
इसलिए हाथ से काम करने में बेइज्ज़ती सानने लगता है।. 
६-जब कभी दुभिक्ष पड़ता है, या फ़सल खराब हो जाती है, 
तो जमीदार उसे छिपानां चांहता है और मालगुज़ारी में कमी 
करने का विरोध करता है; क्‍योंकि सांलगुज्ञारी की कमी से 
लगान सें सी, जो ज़मीदार का ज्ञाभ है, कमी हो जाती है | दसरी 
ओर सरकार . का सी इसी में लाभ हे कि चाहे खेती अच्छी हो 
या बुरी; लेकिन जमींदार अपने निजी ल्ास के ख्रयांल से दर्भिक्त 
को स्वीकार न केरे। 
१०-हर तीस साल के बाद बन्दोबस्त होता हे ओर माल- 
गुज़ारी भी बढ़ जाती है । इसके साथ जमीदार को भी मालगुज़ारी 
के अनुपात में ओर कभी बग्रेर अनुपात के ल्गान बढ़ाने की 
इजाज़त दे दी जाती है 
११-लगान या मालगुजारी मुकरिर करते समय सरकार का 
यह कतंव्य है कि वह खेती की वास्तविक आमदनी के आधार 
पर सहसूल लगावे; लेकिन बदकिस्मती से न तो ज़मींदार और 
न सरकार इस किस्म की जाँच-पड़ताल करते हैं; बल्कि मुका- 
बले से बढ़ाये हुए लगान पर ही सरकारी मुहर लगा दी जाती 
है। इसका किसान की आथ्िक स्थिति पर बड़ा भीषण प्रभाव 
पड़ता है। 
दुनिया के दूसरे देश बहुत पहले इन कठिनाइयों को हत् कर 
चुके है और अन्त में इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ज़मीन का 
विदेशों में किसान को... एक दीकर ही किसान अपने को सुरक्षित 
कैसे. ने लगता है । ज़मीन से उसे प्रेम हो 
जमीन का स्वामी कैसे 
गा गा ज्ञाता है, जो और किसी तरीके से नहीं 
आप 34 हो सकता । उन्होंने यह सी देखा कि चाहे 


के 


ध्प हमारे साँव और किसान 


हाथ आगे बढ़ाया, जमींदारों की एक संस्था ने जमींदारों को 
यह सलाह दी कि वह बड़ी खुशी से अपनी जमीनें काश्तकारों के 
हाथ बंच द । १८६१ ३० में ऐसा कानून पास हो गया, जिसके 
कारण जर्मीदारों में खुद अपनी ज़मीनें वेचने का आन्दोलन शुरू 
हो गया; लेकिन इसके साथ ही यह भी ख्याल रखा गया कि 
किसानों को ज़मीन का इतना अधिक मूल्य न चुकाना पड़े कि 
वे हमेशा के लिए -उस वोक से दव जाये। दूसरी तरफ़ यह भी 
ख्याल रखा गया कि इरान की तरह उन्हें इतना भारी रकवा भी 
न दे दिया जाय, जिसका सम्भालना उनकी ताक़त से बाहर हो। 
यद्यपि यह क़ानून १८६६ तक चालू रहा; लेकिन इससे बहुत 
पहले ही वह अपना उद्देश्य पूरा कर चुका था। १८६१ से १८६० 
सक इस क़ानून की वजह से वहुत-सी ज़सींदारियाँ किसानों की 
सम्पत्ति बन गईं । १८६६ इं० में चह प्रसिद्ध क्वानून पास हुआ, 
जिसमें सालिकों की संख्या बढ़ाने का असिद्ध सिद्धान्त सामने 
रखा गया था। इस क़ानून के अनुसार खरीदारों को जायदाद 
की ( जिसमें मकान और सामान भी शामिल था ) कुल्ल क्रीमत 
का ६० फ़ीसदी रुपया सरकार कज़ देती थी । नई मूसि की भी 
कीमत नियत करदी गई, कर्ज के चुकाने की शर्ते भी वहुत 
आसान थीं। पहले पाँच सालों तक सिफ़ ३ फ़ीसदी सूद लिया 
जाता था | इसके वाद जबतक कुल रकम अदा न हो जाय, मूल- 
थन के तौर पर २ फीसदी और लिया जाता था। १६०६ ईं० के 
क़ानून के अनुसार सावंजनिक हित की कम्पनियों को भी कर्ज 
दिया जाने लगा। ये कम्पनियाँ बड़ी-बड़ी जायदादें खरीदती थीं 
ओर उनके छोटे-छोटे टुकड़े करके काश्तकारों के हाथ फ़रोख्त 
कर देती थीं | कजे अदा हो जाने के बाद ये किसान की निजी 
जायदाद हो जाती थीं । इन्हें बेचने का अधिकार तो था; लेकिन 
ओर ज्यादा बटवारे का हक़ न था। १६१६ के कानूनों के 
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अनुसार सरकार को छोटे-छोटे जोत बनाने के लिए और भी 
जमीनों पर अधिकार मिल गया। 


प्रायः सभी देशों में खेती की उन्नति के लिए यह जरूरी 
'सममा जाता है कि किसान स्वयं अपने खेतों का मालिक हो। 
इसलिए ज़मींदारों से ज़मीनें कम कीमत पर प्राप्त करने की 
कोशिशें की गई ! इंग्लेए्ड और स्काटलैण्ड की तरह जर्मनी-जैसे 
ज्यवसाय-प्रधान देश में भी यह कोशिश की गई कि ज़मीन का 
मालिक किसान हो जावे | इससे यह स्पष्ट है कि जो मुल्क 
अपनी खेती की उन्नति चाहते हैं, उन्हें ज़मीन का मालिक फिसान 
को बनाने की नीति पर अमत्न करना चाहिए अन्यथा किसान की 
हालत कभी सुधर नहीं सकती । 


दूपित .भूमि-व्यवस्था खेती की उन्नति में भी बाधक हैं । 
उत्तराधिकार का प्रश्न आते ही मुकदमेवाज़ी शुरू हो जाती है । 
ल्गान और मालग़ुजारी का क्रानून इतना सीधा-सादा होना 
चाहिए कि वकीलों और अदालतों की खर्चीली सहायता के बिना 
भी उसे समझा जा सके । पटवारी-जैसे सरकारी नौकर को वास्तव 
में जनता का सेवक होना चाहिए, उसे आजकल जैसा रिश्वतखोर 
ओर शरारती नहीं होना चाहिए। हिन्दुस्तान जेसे अशिक्षित ओर 
द्रिद्र देश में खास तौर पर इस वात का ध्यान रखना चाहिए 
कि काश्तकारों को बिना किसी कारण परेशानी ओर फ़जूल 
खर्ची बरदाश्त न करनी पड़े | महकमा-माल में फाश्तकार का 
शिजरा और विरासतकी सूची मौजूद रहनी चाहिए, ताकि उत्तरा- 
घिकार का कोई नया प्रश्न उठने पर उससे सहायता ली जा 
सके । इन्तकाल आराज़ी और उत्तराधिकार के क्वानून इतने सरल, 
सुबोध और लोगों की भाषा में होने चाहिए, कि साधारण 
जनता उन्हें स्वयं पढ़ और समभक सके | 


देश की आर्थिक पद्धति ओर किसानों को सहायता 


आस तोरपर लोगों का खयाल है कि कृषि-जन्य पदार्थों के दाम 
उनकी कुल उपज और माँग पर निर्भर होते हैं । एक चीज़की पैदा- 
वार दुनिया में बहुत हुई; लेकिन उसकी ज़रू- 
रत या साँग कम हुई, तो दाम कम हो जाते 
हैं | इसके विपरीत यदि पैदावार कम हुई और 
माँग ज्याद्या हुईं, तो बह चीज़ महंगी बिकने लगती है । ढुलाई के 
साधनों का भी मूल्य पर प्रभाव पड़ता है । हिन्दुस्तान से इंग्लैंड 
जाने वाला अनाज यदि जल्दी, सुरक्षित और कम किराये में पहुँच 
गया, तो दास कम होंगे ओर यदि जहाज अच्छे न हुए, किराया 
चहुत लगा ओर दिन भी ज्यादा क्ग गये, तो दाम बढ़ जायेंगे। 
मूल्य के निर्धारण का यह सिद्धान्त सच है; लेकिन दरअसल 
कुछ ओर ताकतें भी हैं, जो मूल्य-निधारण पर खूब असर डालती 
हैं। कुछ साल हुए इड्डलेंड में कषि-जन्य पदार्थों की कीमतें स्थिर 
करने के लिए एक कमेटी नियत की गई थी । इसने पदार्थों की कीमत 
निर्धारण करने वाली सव शक्तियों की खूब जाँच की थी । उन अर्थ- 
शास्त्री विद्वानों की सम्मतियाँ अलग-अलग उद्धुत न कर यही 
कहना काफ़ी होगा कि प्राय: सभी विद्वानों ने उस कमेटी के सासने 
गवाही देते हुए यह वात बड़े जोरों से कही थी कि--“जब देश में 
मुद्रा ज्यादा हो जाती है, तो वस्तुओं के दाम वढ़ जाते हैं। जब बेंक 
आफ़ इड्लेंड (इड्लड सें यही वेक नोट वररह निकालती है) ज्यादा 
नोट निकाल देती है, तो चीजें मंहगी विकने लगती हैं और जब वह 
. बहुत से नोट वापस ले लेती है, तो चीजें सस्ती हो जाती हैं। उत्तः 
कमेटी सब गवाहियों पर विचार करने के वाद इस परिणाम पंर 
पहुँची थी कि मुद्रा या सिक्के, नोट आदि की क्रय-शक्ति किसी और 


पदार्थों का मूल्य- 
निर्धारण 
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शक्ति की अपेक्षा मूल्य-निर्धारण पर अधिक प्रभाव डालती है ।” 
यह उन विशेषज्ञों की सम्मति है, जिन्होंने कृपि-जन्य पदार्थों 

के उतार-चढ़ाव की जांच की है। भारतवर्ष के राजनेतिक नेताओं, 
भोरंत सरकार की. पारियों, अर्थशास्त्रियों ओर व्यवसायियों 
मुद्रा-नीति की भी यही राय है | वे एक अरसे से लगा- 
तार चिल्ला रहे हैं कि सरकार सिक्के की 

कौमत कृत्रिम रीति से चढ़ाये रखता बन्द कर दे; लेकिन सर- 
कार आज़ तक अपने उसी इरादे पर दृढ़ है । अनेक प्रान्तीय सर- 
कारों ने भी रुपये की क़ीमत पर कृत्रिम कठोर नियंत्रण के विरुद्ध 
अपनी सम्मति प्रकट की है; लेकिन केन्द्रीय सरकार की जिद 
अभी तक क़ायम है। १६२६ से १६३० तक के पाँच सालों में 
सरकार ने प्रचलित सिक्कों में ६६ करोड़ ६७ लाख रुपये की कमी 
कर दी | जब एक देश की सरकार बाजार में चलते हुए सिक्कों 
को कम कर देती है, तो स्वभावतः कृपि-जन्य पदार्थों के दाम भी 
गिर जाते हैं । भारतवर्ष स्वभावतः वहुत घड़ी मात्रा में कच्चा 
माल बाहर भेजता है । इसलिए विदेशी व्यापारियों का लाभ इसी 
में है कि कृपि-जन्य पदार्थों की कोमतें कम रहें। यद्द चीज़ प्रच- 
लित सिक्कों की संख्या कम करने से आसानी से हो सकती हैं। 
सिक्‍कों की कमी-वेशी से सूल्य पर कितना भारी असर पड़ता हैं, 
इसका अध्ययन करने वाले जानते हैं. कि पिछले कुछ सालों में 
किसानों को बिना उनकी किसी ग़लती के सिफ़ इसी एक शरारत 
की वजह से करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया है । किसी स्वतंत्र 
देश में किसी सरकार को इतनी आपत्तिजनक कारवाद्दी इतने 
सालों तक जारी रखने की इजाजत नदी जाती । असी बहुत साल 
नहीं गुजरे, जब कि इड्ललेंड की सरकार ने अपने देश के लाभ 
के लिए स्वर्णमान छोड़ दिया था, तब हमारे रुपये को नाजाइजु 
तौर पर उसके साथ बाँध दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 

॥ ५१० 
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रुपया वढ़ जाने से कृषि-जन्य पदार्थों की कीमतें भी कृत्रिम तौर 
पर ऊंची हो गई । भारत का अपनी सुद्रा-नीति पर कोई अधिकार 
नहीं है और न वह भारतीय हित को सामने रखकर ही नियत की 
जाती हैं । भारत के सव व्यापारी एक स्वर से यह माँग पेश कर 
रहे थे कि मुद्रा व विनिसय पर नियत्रण के लिए रिजव वंक खोला 
जाय; लेकिन सरकार ने उस पर क़त्तई ध्यान नहीं दिया। जब 
केन्द्रीय असेम्बल्ली में १६२६ सें रिजव वक विल पेश हुआ, तव 
भी सरकार ने इस वात पर वहुत आग्रह किया था कि वेंक पर 
असेम्बत्ती का प्रभाव न हो। सरकार ने यह विज वापस 
ले लिया और फिर पेश न किया | अब नये विधान के अनुसार 
१ अग्रेल १६३५ से रिजर्व वेंक कायम किया गया है; लेकिन उस 
पर असेम्बली के लोक-प्रतिनिधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा गा। 
गवर्नर-जनरल को यह अधिकार है कि वह अपनी समझ के 
अनुसार रिजव वंक के गवनर और डिप्टी-गवनेर को नियुक्त 
करे या हटाये, डायरेक्टरों के केन्द्रीय वो को स्थगित करे या 
उसका दिवाला तक निकाल दे। 'फ़ेडरेशन के लिए सिक्‍का या 
नोट, विनिमय-दर अथवा रिजव वक के विधान व कायक्रस के 
सम्बन्ध में कोई संशोधन या वित्न पेश करने के लिए पहले गवनर- 
जनरल की मंजूरी लेना आवश्यक होगा ।” इसका परिणास 
यह होगा कि वेकों और कल-कारखानों के लिए सारे देश की वेक 
संस्थाओं पर सरकार का पूरा कब्जा हो जायया। 
विनिमय-दरका सी प्रश्न कम सहल्वपूर् हत्वपूर्ण नहीं । तमाम दुनियामें 
सोना विनिमय का साध्यम साना जाता है | शायद ही दुनिया में कोई 
ऐसा मुल्क हो, जिसमें चलने के लिए ओर विदेशों के सिक्के तब- 
दील करने के लिऐ सोने का सिक्का चालू न हो। अगर सोने का 
सिक्का जारी हो तो उसकी विनिमय-दर कह्ंत्रेस रूप से नियत 
करने की जरूरत नहीं रहती। हिन्दुस्तान इस सासले में भी चहुत 
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बदकिस्मत है। भारत सरकार ने कई वार यहाँ सोने का सिक्का 
जारी करने का वायदा किया; लेकिन कभी स्थायी तौर पर 
जारी नहीं किया | हमें खूब अच्छी तरह याद है कि एक वार 
सोने का सिक्क्रा जारी कर वापस ले लिया गया। एक-स-एक 
बहाने से हिन्दुस्तान को सोने के सिक्के से वंचित रखा जा रहा 
है और सोने की भी कृत्रिम कीमत स्थायी रखने की कोशिश की 
जाती है । अगर भारत सरकार का इरादा यहाँ सोने का सिक्का 
चालू करने का नहीं है, तो विनिमय-दर चाँदी के मूल्य पर निर्भर 
रहना चाहिये, न कि सोने के मूल्य पर; लेकिन मजा यह है कि 
यह भी नहीं किया जाता | रुपये की दर ज्यादा-से-ज्यादा ऊँची 
रखने की कोशिश की जाती है और इस तरह हिन्दुस्तान के सब 
साम्पत्तिक स्रोतों को वरवाद किया जा रहा है । सारा देश रुपये 
की दर ९ शि० ४ पेन्स करने के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार १ शि० 
६ पेन्स की दर रखने पर अड़ी हुई है । 

इसका परिणाम यह होता है कि किसानों को जबरदस्ती अपनी 
सब चीजें कम दामों पर बेचने के लिए विवश होना पड़ता हैं. । 
जब इड्नलेंड ने स्वर्शमान छोड़ दिया, तव रुपये को भी उसके 
साथ बाँध दिया! गया | उसे स्वतंत्र रखने से इड्न्‍नलेंड की चीजें 
हिन्दुस्तान में आसानी से सस्ते सेंन आ सकतीं। आज भी 
इद्धलेंड के सिक्के पोंड की विनिमय-दर १३८) है और इसी भाव 
से इड्ललेंड की सव चीजें हिन्दुस्तान आती हैं | दूसरी ओर हिन्दु- 
स्तान को इड्नलेंड से भिन्न विदेशों के सामान की क्रीमत में सोने के 
एक पौण्ड के बदले में २०) रुपये देने पड़ते हैं | इस तरह भारत 
को गेरत्रिटिश माल के लिये ६)रू० प्रति पौरड ज़वदस्ती ज्यादा देने 
पड़ते हैं। यदि रुपये को पीण्ड की पूछ से न बाँध दिया 
जाता, तो ऐसा न होता | इस तरह हिन्दुस्तान को मजबूर किया 
जाता है कि गेरत्रिटिश माल के लिए ज्यादा रुपये दे, वरना 
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ब्रिटेन से साले संगावे | अगर रुपये को पौर्ड के सांथन 
बाँध दिया जाता तो यह हालत न होती | इसी तरह इसी विनि- 
मय-दर के कारण कृषि-जन्य पदार्था' की कीमत इड्गलेंड के अलावा 
दूसरे मुल्कों से कम मिलती है यानी एक पौण्ड के एबज् में 
हिन्दुस्तान १३५०) का माल इज्ललेंड को और बीस रुपये का माल 
दूसरे देशों को देता है, मित्रता दोनों सूरतों में एक पौर्ड है। 
लेकिन इसके एवज़ सें इड्ललेंड को कम माल जाता है और दूसरे 
देशों को ज्यादा | इस तरह हमें इड्ललेंड से ही व्यापार करना 
पड़ता है, चाहे वह हानिप्रद हो या फ़ायदेमन्द। इस तरह पद-पद पर 
कषि-जन्य पदार्थों की कीमतों के बारे सें हमें कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है । इसका नतीजा यह होता है कि कीमतें बुरी 
तरह गिरती जाती हैं। सरकार इस ऋृत्रिस विनिमय-दर को 
कायम रखने के लिए इतंनी उत्सुक हे कि नये विधान में भी 
विभनिमय-दर के निर्धारण का अधिकार फेडरल असेम्बली को 
नहीं दिया गया। दूसरे राष्ट्रों ने इस सस्वन्ध में केसा कृदम 
उठाया और भारत सरकार ने उसके मुकाबले में केसा, इसका 
विवेचन हस आगे करेंगे । 

कृषिजन्य पदार्थों के मूल्य पर एक और कारख से भी बुरा 
प्रभाव पड़ता है | सरकार ऊँचे दर पर कर्ज लेती है । इस तरह 
'मुल्क का ज्यादातर रुपया सरकारी खज़ाने में चल्ना जाता है | वह 
स तो नये व्यवसायों में काम आ सकता है और न खेती की 
उन्नति में इस्तेमाल होता है | कर्ज लेते समय ज्यादा सिक्‍के भी 
जारी नहीं किये जाते । न यही लिहाज किया जाता है कि फ़सल 
कटते वक्त जबकि ख़ुद किसान को ज्यादा रुपये की ज़रूरत होती 
है, कर्ज न लिया जाय | अगर ऐसे खास मौके पर चलता हुआ 
रुपया सरकारी कर्जे की सूरत में जमा कर लिया जाय, और 
इस तरह सूद-दर बढ़ा दी जाय, तो यह स्वाभाविक ही हे कि 


“न 
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कृषि-जन्य पदार्थों की क्रीमसें चहुत गिर जायें । इसी तरह सरकार 


का यह भी फ़ज़ है कि फ़लल कटते समय रुपये की तादाद ज्यादा 


चढ़ादे, जिससे कम रुपया होने की वजह से किसान को कम दाम 
न मिलें; लेकिन हिंन्दुस्तान की सरकार यह खयाल नहीं करती | 
इस आर्थिक प्रश्नों के सिवा तटकर और सरकारी सहायता 
भी पेदाबार के मूल्य की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण 
श होवी हैं। जब किसी खास चीज़ को देश में 
करने की इच्छा हो, तव उत्पादक को 
ठोस सहायता देने से उसमें जरूर सफलता 
मिलती है। जमनी ने उत्पादकों को भारी सहायता देकर ही 
चुकन्दर की खेती में सफलता ग्राप्त की । हिन्दुस्तान का चीनी- 
व्यवसाय बाहर की सहायता प्राप्त चीनी के कारण ही नप्ट 
हुआ । कुछ साल हुए, ब्रिटिश सरकार ने भी इंग्लेस्ड में गन्ने की 
खेती को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को सहायता दी थी । 
यह ठीक है कि इंग्लेए्ड अपने जलवायु के कारण पयाप्त चीनी 
पेंदा करने में समथ न होगा; लेकिन फिर भी अंग्रेज आत्म-निर्मर 
होने के लिए ज्यादा सी खच करने को तयार है | तिटिश सरकार 
ने १६२४ ३० में चीनी सहायता क्लानून वना कर चीनी के प्रत्येक 
उत्पादक को भारी सहायता देनी शुरू की | १३ सितम्बर १६० 
से १ अक्टूचर १६०८ तक चीनी तेयार करने वाले को ८॥ से 
१६॥ 'शिलिंग प्रति इंडरवेट तक, १३ सितम्बर शध्न्ट्टस १ 
अक्ट्यर १६३१ तक चीनी उत्पादक को १३ शिक्षिंग से ६ श्ि? 
४ पंस तक और ३० सितम्बर १६३१ से १ अक्टूबर १६३४ तक 
चीनी उत्पादक को &॥| शि० से ३ शि० तक इस क्लादृत के अनु- 
सार सहायता दी गई | भारतीय माप-तोल के हिसाव से पहल 
४ साल चीनी उत्पादक को &) रु? भश्रति मन चढ़िया चीनी और 
४) रु० घटिया चीनी पर सहायता दी गई। इन शता पर काइ 


किसान को सरकार 
सहायता 


नी 
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भी हिन्दुस्तानी उत्पादक जावा के कारखानों से अच्छी तरह 
सुक्तावला कर सकता था। जापान की सरकार भी इसी तरह अपने 
देश सें चीनी-उत्पादकों को मारी सहायता दे रही है | शुरू में यह 
सहायता चीज के खच्‌, खाद के खच, खेती के खच और चीनी 
तेयार करने के कारखानों के खच पर भी दी गई | इस क़ानून 
सें पीछे से तवदीली हुई। वतसाव चीनी सहायता क़ानून का 
सारांश निस्‍त लिखित है:--- 
१-जिस शेख्स के पास अपना निज्ञी गन्ने का खेत हो ओर 
सशीतनों से चीनी चनाता हो, सरकार उसे वीज मुफ्त सें देगी । 
२-गन्ने के खेतों सें सिंचाई करने और नालियाँ बनाने के 
आधे खच्च सरकार स््रयं॑ वचरदाश्त करेगी ओर इस सिलसिले में 
जिन सशी्नों व ओजारों की जरूरत होगी, वे सरकार स्व कर्ज 
पर या सुफ्त देंगी | सहायता की कुल रक्ृम १५००० चेन से 
ज्यादा न होगी | 
३-सरकार जिसे उचित सममेगी, उसे चीनी की मशीनें व 
आओजार काम के लिए देगी । 
विदेशी चीनी के आयात पर सी सारी तट-कर लगाये गये । 
जहाँ तक हमारा ज्ञान हैं हिन्दुस्तान के किसान को किसी भी 
कृषि-लन्य पदाथ की तेयारी के सिलसिले सें कसी कोई सहायता 
नहीं दी गई | सरकार गे यद्यपि करोड़ों रुपया चीती पर तट-कर 
द्वारा प्राप्त किया; लेकिन इस जरूरी व्यवसाय को उच्नातते के 
लिए कभी थोड़ी-सी भी रकम खर्चे नहीं की गई । 
विदेशी साल पर तट-कर लगा कर भी खेती की बहुत सहा- 
यता की जा सकती हैं । इंग्लेंट्ड हमेशा मुक्त-द्वार नीति का पोषक 
विदेशों में तन्‍-करों से. उसने की दावा करता रहा है और हिन्दु- 
किसान कीसहावता.. को भी उसने यह 5 हट 
अथ्थ-शास्त्र के विद्यार्थी को यह अच्छी 


बे 


2 का 
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तरह मालूम है. कि जब इंग्लेण्ड ने मुक्त-द्वार नीति का समर्थनः 
किया, तवतक वह ॒व्यवसाय-प्रधान देश बन चुका था। उसने 
अपने उद्योग-धन्धों की जड़ें बहुत मजबूत कर ली थीं। कुछ 
स्वदेशी भावना और कुछ व्यावसायिक उन्नति के कारण इड्गनलेण्ड 
किसी भी दूसरे देश से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा मजे में कर सकता 
था | इंग्लेण्ड एक छोटा-सा द्वीप है, उसे अपने जीवन-निर्वाह 
के लिए भोजन-सामग्री और कारखानों के लिए कच्चे माल की 
जरूरत थी | दूसरी ओर उसे अपने तेयार माल को बेचना था |. 
इसलिए उसका लाभ इसी में था कि दुनिया को मुक्त व्यापार 
का उपदेश दे। इंग्लेण्ड ने मुक्त-द्वार को सत्यता और न्याय के नाम 
पर नहीं अपनाया । यदि उसे मुक्त-द्वार के औचित्य पर अटूट 
विश्वास होता, तो वह भारतीय माल पर उन दिलों क्‍यों भारी- 
भारी तट-कर लगाता ? और आजसी वह क्‍यों तट-कर नीति का 
समर्थन कर रहा है ? कारण स्पष्ट है कि इ“ग्लेण्ड के वस्त्र-व्यव- 
साय की उन्नति के लिए भारतीय उद्योग-धनन्‍्धों को नष्ट करना 
जरूरी था और आज दूसरे व्यवसाय-प्रधान देशों से, जो पिछले 
सालों में एक-दम चकाचोंध कर देने वाली तरक्की कर गये हैं, 
ज़बद॑स्त मुक़्ावला आ पड़ा है। आज फिर इंग्लिस्तान अपनी 
पुरानी नीति छोड़ कर वारिज्य-रक्षा के सिद्धान्तको अपना रहा है। 

जमनी में किपानों की सहायता के लिए तट-कर नीति का 
वहुत सहारा लिया गया । एग्रिकलचरल दिव्यूनल आफ़ 
इनबैस्टिगेशन' से मालूम होता है कि-- १८७६ तक मुक्तःद्वार की 
नीति का समर्थन करने के वाद जमेनी ने भी तट-कर नीति को 
अपना लिया। १८७६ में विदेशी अनाज के आयात पर थोड़े से 
तट-कर लगाये गये; लेकिन जब इससेभी काम न चला और दाम' 
गिरते ही गये, तब १८८४ में तट-कर बढ़ा दिये गये । १८८७ में 
तट-करों की दीवार और भी ऊँची करदी गई। तटकर कितने 
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: करने वाली प्रतिस्पधां से न बचाया जाता, तो वह इस काबिल न 
रहता कि सहयोग या विज्ञान से लाभ उठा सके ।” फाँस के राज- 
नीतिज्ञ डेशनल् ([0९5८०॥०॥76|) ने श्य६१ में ठीक ही कहा 
था--“लोग कहते हैं. कि खेती का सच्चा हल चुगीघर नहीं, 
साइंस हैं | हो सकता है, यह सही हो ; लेकिन चु गीघर ही तो 
विज्ञान के लिए दरवाज़ा खोलता है । विज्ञान की समस्त उन्नति 
चुगी पर ही निभर करती है |” इससे पाठकों को मालूम हो गया 
होगा कि इद्भलंड, जमनी और फ्रॉस-जेसे महत्वपूर्ण देशों में भी 
किसान को बचाने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई'। जमंनी के 
राजनीतिज्ञों का यह सिद्धान्त हैँ कि अपने देश में जिन चीज़ों की 
जरूरत हो, उन्हें विना तट-कर के ( या वहुत कम कर लगा कर ) 
अपने देश में आने देना चाहिए | वे इस बात का खूब खयाल 
रखते हैं कि कोई चीज़ तैयार साल के रूप में उनके देश में बिना 
भारी तट-कर दिये न॒ पहुँच जावे । वे यह अनुभव करते हैं कि 
यदि कोई भोजन-सामग्री बाहर से मंगानी पड़े, तों कम-से-कम 
उसकी तैयारी पर जो कुछ ख्च हुआ हो, वह तो अपने कारीगर 
या मज़दूर भाइयों की जेब में जावे। वे गेहूँ पर ३ शि० ६ पेंस 
प्रति इंडरबेट चुगी लगाते हैं; लेकिन गेहूँ के आटे पर ६ शि< 
४ पे० चुगी लगावेंगे, ताकि बिदेशों से आटे की आमदनी पर 
नियंत्रण किया जा सके | जो लोग यह कहते हैं कि हिन्दुस्तान 
को अनाज या तिल की वजाय आटा व तेल वाहर भेजना चाहिये 
वे शायद्‌ यह भूल जाते हैं कि दूसरे विदेश इस खतरे से बहुत 
अधिक सतके हैं, वे हिन्दुस्तान के तेयार समालकों अपने देश में 
मंगाकर अपने कारीगरों को भूखा मारना पसन्द नहीं कर सकते । 
भारत-जेसे प्राचीन देशों के मुकावले में कनाडा, आस्ट्र जिया 
आदि-जो नये-नय आवाद हुए ओर जिनके पास खेती के 
लिए विशाल भूमि पड़ी हैँ, जरूर ही अच्छी ओर सस्ती 
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खेती कर सकते हैं | मुक्त-द्वार की नीति पर असल करने से 
प्राचीन देश जरूर तवाह हों जाय॑ंगे। पाठकों को 
याद होगा कि छुछ साल पहले कनाडा और आस्ट्रे- _ 
लिया के गेहूँ हिन्दुस्तान में, यहाँ के गेहँ से कम 
कीमत पर बिके थे। सरकार ने बहुत देर बाद विदेशी गेहूँ पर - 
तट-कर लगाने का ओवचित्य स्वीकार किया । यही हाल शक्कर 
का हुआ | यदि जावा की चीनी पर तट-कर न लगाये जाते तो 
भारत में चीनी की क्रीमत ४) सन तक गिर जाती और चीलनी के 
कारखाने बिलकुल न पत्रप सकते। चीनी व्यवसाय की उन्नति 
इस वात का स्पष्ट प्रमाण है कि यदि तट-करों की नीति का , 
ठीक इस्तेमाल किया जाय, तो यहाँ हजारों कारखाने जारी 
हो सकते हैं। 
ऊपर के तसास विवेचन से पाठक यह जान गये होंगे कि 
गरीब किसान को उसकी मेहनत का मुआवजा मिल सके, इसके 
आर्थिक नीति की लिए यह जरूरा हाक उसक हित का ल्क््य 
कंलीरी सें रख कर आर्थिक नीति का निश्चय किया 
जाय; लेकिन दुभाग्य से भारतीय किसान 
को इन स्थितियों पर नियंत्रण का कोई अधिकार नहीं है| उसकी 
गरीबी का--डसे कस दास मिलने का यह भी एक कारण है। 
सब देशों ने यह अनुभव कर लिया है कि जबतक. किसान 
को यह विश्वास न दिल्लाया जाय कि पेदावार की अच्छी और 
स्थर कीमतों के रूप में उसे उसकी मेहनत व. पूंजी का अच्छा 
चदला मिल जायगा, तवतक किसान की सहायता करना असंभव 
है । इसी सचाई को अनुभव करके कुछ देशों की सरकारों ने 
पैदावार की कुछ ऊँची कृत्रिम कीमतें नियत कर दी है | वे खारी 
पैदावार एक नियत मूल्य पर खरीद लेती हैं और कम-से-कम एक 
मूल्य निश्चित कर देती हैं। अपने मुल्क की जरूरत से जो पैदा- 


नये बनाम 
पुराने देश 
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चार ज्यादा वच जाती है,चह चाहर भेजी जाती है और इस 
तरह जो नुकसान होता है, वह सरकारी खज़ाना बरदाश्त करता 
है| यह सुन्दर व्यवस्था हिन्दुस्तान के लिए तो अभी स्वप्ल हैं । 
इस सारे विवेचन से यह साबित हुआ कि क्रिसान की खश- 
हाली बहुत-सी ऐसी कृत्रिम चीजों पर निभर है, जिन पर उसका 
कोई अधिकार नहीं, लेकिन जो उसे वना या बिगाड़ सकती है । 


हि 
है] 
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खेती की उन्नति में कृषि शिक्षा और वेज्ञानिक खोज का भी 
चहुत महत्व है; लेकिन विना जनता में साधारण शिक्षा के प्रचार 
सरकार की पि की वैज्ञानिक शिक्षा भी सम्भव नहीं है । 
श्र के < 2 
रु शिक्षा एक ऐसी सुद्ढ़ नींव हैं, जिस पर सभी किस्म 

दासीनता . ._ डे किये के मं शित्ा 

के मकान खड़े किये जा सकते है| भारत में शि 
की जो दर्दशा है, वह सब जानते हैं। भारत में साक्षरों का अनु- 
पात संसार के सभी देशों से तीचा हैं । १६३११ की जन-संख्या के 
अनुसार भारत में कुल आवादी का ८ फीसदी भाग साक्षर था। 
यदि गाँवों की शिक्षा का अनुपात अलग रखा जाता, तो हमें 
मालूम होता कि इस थोड़ी-सी संख्या में भी अधिकांश हिस्सा 
शहरियों का है। १० या ज्यादा उमर वालों का ११ फीसदी भाग 
ब्रिटिश भारत में साक्षर है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन में यही अनुपात 
६२.४५, फ्राॉँस में ६४८, जमनी में ६६.७, जापान में ६६ फ़ोसदी और 
आस्ट लिया में ६८.३ फ़ीसदी है। १६३०-३१ में त्रिटिश भारत की 
कुल शिक्षण संस्थाओंकी संख्या २,६२,०६८ थी ओर इनसंस्वाओं 
से पढ़ते वालोंकी संख्या १,२६,८६,०८६ थी । इसका अथ यह हुआ 
कि छुल जन-संख्या के १०३१६ लोगों के लिए एक शिक्षालय । 
आश्वर्य की बात है कि १६२५-३६ में शिक्षण संस्थाओं को 
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संख्या बढ़नेकी वजाय कम होकर २,५४,२११ रह गई; हाँ, विद्या- 
थियों की संख्या जरूर बढ़ी । ब्रिटिश भारत में शिक्षणालयों का 
इस्तेमाल जनता का कुल ४.६७ फीसदी भाग करता था, 
जबकि ग्रेट ब्रिटेन में यही संख्या १८.८, जापान-में १६, संयक्तः 
राष्ट्र असारंका मे २३.७ ओर कनाडा में २७.४ थी। १६३६ में 
जाकर ब्रिटिश. भारत में यह अनुपात ४.०६ फ्रीसदी हो गया। 
भारत में प्रत्येक २१ के पीछे एक व्यक्ति शिक्षा आप्त कर रहा था, 
जबकि संयुक्तराष्ट्र अमेरिका व-कनाडा सें प्रति ४ के पीछे एक 
व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहा था | १६३३ में रूस में यही संख्या 
६ के पीछे १ थी । सरकार भारत सें शिक्षा पर कितना कम ख़चे 
करती है, यह नीचे लिखे तुलनात्मक आँकड़ों से पता चलता है:-- 
१६३०-३१ सें ब्रिटिश भारत में शिक्षार्थियों पर कुल शप- 
करोड़ १२ लाख रुपयों खच किया गया अथांत्‌ प्रति शिक्षार्थी 
३ रुपया और कुल्न आवादी के हिसाब से प्रति व्यक्ति 

१) रुपया | ये दोनों सख्याएं क्रमशः ओटद. ब्रिटेन में १७२ आर 
३२.७, कनाडा में १६४ ओर ४८ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 
२5ए ओर ६५ थीं। आर्थिक .संकट का कुल्हाड़ा शिक्षा-विभाग 
पर ही सबसे ज्यादा पड़ा । १६३०-३ १स शिक्षा पर भारत स॑ २८, 
३१.६१,४४६ रुपया व्यय हुआ था; लेकिन १६३२-३३ मे यह सिर 
१४,७८,७५,८६८ रह गया । पीछे से खच्च बढ़ाने पर भी पहली 
संख्या तक नहीं पहुँचा । १६३५-३६ स॑ २७ करोड़ ३२२ लाख से 
अधिक ख़्च नहीं हुआ | पिछली जन-संख्या के अनुसार पेशे या 
दस्तकारी की शिक्षा ग्राप्त करने वालों को संख्या त्रिटिश भारत में 
सिर्फ़ ६,४७६, १०५ थी, जवकि इसी साल जापान-जेंसे छोटेसे देश 
में यह संख्या १५,८५६,०६२ थी । स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के 
बाद वाचनालय ओर पुस्तकालय आदि के द्वारा भी शिक्षा की 
कोई व्यवस्था नहीं है। १६३०-३१ में ब्रिटिश भारत में कुल 
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१७०८ अखबार थे, जिनमें से २२१ देनिक थे। अखबारों, पत्र- 
पत्रिकाओं की प्रकाशित कुल संख्या प्रति दस लाख के पीछे १२.६ 
थी, जबकि यही संख्या संयुक्त-राष्टर अमेरिका में १७२, जापान में 
१५४५ और रूस से १०० थी | 
यह सनन्‍्तोप की वात है कि अब ब्रिटिश भारत सें कॉग्रेसी 
सरकारें शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी हैं; 
लेकिन शासन-प्रबन्ध के भारी-सरकम व ख्चीला होने के कारण 
वे भी पूरा ध्यान नहीं दे सकती। 
फिर जो थोड़ी-बहुत शिक्षा यहाँ प्रचलित सी है, वह इतनी 
अधिक दूपित है कि आम लोग शिक्षितों के कार्य-सामर्थ्थ पर 
वर्तमान शिक्षा के विश्वास ही नहीं करते १ छोगाीं का यह 
दप खयाल-सा वन गया है कि पढ़ा-लिखा आदमी 
मेहनत कर ही नहीं सकता, वह अच्छा 
किसान वन ही नहीं सकता है। रोजसरों के व्यावहारिक जीवन 
से यह धारणा ओर भी पुष्ट हो जाती हैँ । पढ़ा-लिखा हिन्दुस्तानी 
नोकरी की तलाश करेगा या पहले ही भरे हुए डाक्टरी अथवा 
वकालत के पेशे में जाबेगा। वह और किसी काम के योग्य 
अपने को पाता ही नहीं । 
दसवीं श्रेणी तक के स्कूलों में खेती की शिक्षा की कोई 
व्यवस्थी ही नहीं | यदि कहीं है भी तो इतनी दूषित कि बह खेती 
की ऊँची शिक्षा में किसी काम नहीं आती। कालेज. की शिक्षा 
बहत छोटे पैमाने पर दी जाती है ओर वह भी ज्यादातर खोज- 
सम्बन्धी होती है। कृषपि-कालेजों में पढ़े-लिखे विद्यार्थी खेतों में 
कास करके साधारण किसानों को अपनी योग्यता से प्रभात्रित 
नहीं कर सकते | कृपि-कालेजों में भी खेती की ओर खास दिल- 
चस्पी नहीं पाई जाती | उनमें ओर साधारण कालेजों में वाता- 


गा 


वन्य 
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चरण भिन्न नहीं मालूम होता । वहाँ दीं जांने वाली शिक्षा पर 
सम्माते देता काठेन है; लेकिन यदि फल से वृत्ष' पहचाना जाता 
है, तो- हम बिना किसी संकोच के यह कह सकते हैं कि कषि- 
कालेजों की शिक्षा विलकुल असफल सिद्ध हुई है। यदि इन 
कालेजों के ग्रेजुएट स्वयं खेतों पर काम नहीं कर सकते, तो इससे 
बढ़कर -उनकी :शिक्षा की निनन्‍्दा क्या हो सकती है ? स्वयं सरकार 
भी इस शिक्षा की असफलता को स्वीकार करती है । जब कभी 
क्ृषि-विभाग सें कोई ऊँची जगह खाली. होती है, वह इन कालेजों 
के ग्रेजुएटों को न देकर बाहर से विदेशियों को बुलाती है । 

सरकारी नीति का एक आश्चर्य यह है कि वह ऐसे विदेशी 
को भारत की कृषि-ससस्या का हल देँढ़ने के लिए नियत करती 
है, जो न तो किसान के खेत पर जाकर उससे 
वात कर सकता है ओर न उसकी परिस्थि- 
तियाँ और आवश्यकताएँ ही समरक सकता 
है। वह इसकी परवा भी नहीं करता और अपने जो खयाल वन 
चुके हैं, उन्हीं को जवदेस्ती अमली जामा पहनाने की कोशिश 
करता है। यह भी एक प्रधाव कारण है कि भारत मे खोज 
सम्बन्धी कास में खास सफलता नहीं हुई । ! 

खेती-सम्बन्धी खोज आदि की वैज्ञानिक पुस्तकें प्रान्तीय 
भाषाओं में प्राप्त नहीं होतीं। सरकार की ओर से भी जो*पुस्तकें, 
रिपोर्ट और पत्रिकाएँ निकलती हैं, वे सब अंग्रेज़ी में, जिसके 
अक्षर किसानों के लिए भेंस वरावर होते 

अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “पंजाब पीज़ेस्टस इन प्रोस्पेरिटी एएड 
इन डेट”? से सि० डालिंग लिखते हैं->निम्नलिखित तालिकाओं 
से मालूस होता है कि पश्चिसीय देशों की 
अपेक्ता यहाँ खेती का: ख्चे वहुत ही कम 
होता है:-- 


सरंकार का खोज 
सम्बन्धी कोम 


खेती पर भारत मे 
खर्चे 
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देश प्रति १००० उयक्ति प्रति १००० एकड़ खेती 
2 ( रुपयों में ) ( रुपयों में ) 
जमनी (१६१०) ६४४ ३४ 
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इस तरह हमने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि पहले 
तो भारत में लोगों को ऐसी शिक्षा के मोक़ ही नहीं दिए जाते, जो 
कृपि-सम्बन्धी शिक्षा का आधार है, और दूसरे किसानों की 
असली कठिनाइयों को खोज कर के उनका हल करने की कोई 
कोशिश नहीं की जाती । 


६५ 


सहयोग 

को-आपरेटिव सोसाइटी ही ऐसा तरीका है, जिससे गरीव आपस 
सें मिलकर अपना सुधार कर सकते हैं; लेकिन दुर्भाग्य से इस देश 
में यह भी सफल नहीं हुआ । जो-कुछ 
हुआ है, वह सिफ़ कर्ज सोसाइटियों के 
रूप में ही । कुछ प्रान्तों में को-आपरेटिव 
सोसाइटियाँ १५ से १८ फ़ीसदी सालाना तक का ऊँचा सूद लेती 
हैं । सरकार की सारी मशीनरी के पीठ पर होते हुए ओर स्टाम्प 
अदालती फ़ीस आदि के बारे में अनेक कानूनी सहलियतें होते 
, हुए भी. इन को-आपरेटिव सोसाइटियों को सूद का दर घटाने में 


कोआपरेटिव कमेटियों 
की श्रसफलता 
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कोई कामयावी नहीं हुई। इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत यह 
है कि देश-हित में दिज्नचस्पी लेने वाले शिक्षित भारतीय इस 
आन्दोलन सें शामिल नहीं होते, क्‍योंकि वे सरकारी अफ़सरों की 
हा-में-हाँ नहीं सिला सकते अतः इन सोसाइटियों का कार्य-संचालन 
मुख्यतया सरकारी अफ़सरोंको ही करना होता है | इसीलिए केन्द्रीय 
वंक जाँच कमेटी ने इन सोसाइंटियों पर से सरकारी नियन्त्रण 
को कस करने की सत्लाह दी थी। कभी-कभी इस को-आपरोेटिव 
सोसाइटियों से यह उसीद की जाती है कि ये सोसाइटियाँ साह 
कार को तबाह कर डालेंगी ; लेकिन हमारा यह शुरू से विश्वास 
रहा है कि केवल को-आपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियाँ इस देश में 
बहुत सफल नहीं हो सकतीं | किसान कर्ज के लिए कोई अच्छी 
जमानत नहीं दे सकते, क्‍योंकि न वे ज़मीन के सालिक होते हैं 
न बलों के । इसका परिणाम यह होता है कि इन सोसाइटियों के 
वहुत से सदस्य भी कुछ सालों वाद साहकार के शिकंजे सें फेस 
जाते हैं । वास्तविक कर्ज़ा कम होने के वजाय ज्यादा बढ़ जाता 
हैं। शायद ही किसी गाँव में ऐसी सोसाइटी होगी, जिसका कोई 
सदस्य अपसे सदस्य-काल में कज़-रहित होगया हों। इसका कारण 
स्पष्ट है । शाही खेती-कमीशन ने ठीक ही कहा है कि “किसान 
की कठिनता यह नहीं है कि उसे करे नहों मिलता । उसको 
असली सुश्किल यह है कि वह अपना कज़ चुका नहीं सकता ।” 
इसके लिए उसकी कमाने की शक्ति वढ़ानी ल्ाजसी हैं। ओर देशों 
सें, जहाँ ये सोसाइटियाँ वहुत्त कामयाव हुईं हैं, किसान अपनी 
जमीन का सालिक होता है, उसकी जमानत पर वह रुपया उधार 
ले सकता है | फिर इन संस्थाओं के संयोजकों की हलचलें सिर्फ़ 
कर्ज देने तक सीमित नहीं रहतीं ! वे किसान की आमदनी बढ़ाने 
के लिए श्री सभी उपाय बरतती है। ऐसे कार्या के लिए वुद्धिमत्ता, 
.दूरदर्शिता, लगन और योग्वता आदि शुणणों का संचालकों से 


सहयोग १९७ 


होना ज़रूरी है | ऐसा काम सिफ़ उत्साही सावंजनिक कार्च-कर्त्ता 
कर सकते हैं; लेकिन वदकिस्मती से भारत में राजनीतिक मत-मेद 
के कारण ऐसे कार्यकर्ताओं का सहयोग सरकार अबांडनीय 
समभती रही है । 

गाँवों में अक्सर अच्छे किसान को-आपरेटिव सोसाइटियों 
में शामिल होने की चिन्ता नहीं करते, क्योंकि इस तरह की 
सम्मिलित व सीमित जिम्मेबारियों में तरह- 
तरह के खतरे आ पड़ते है| दूसरी वात यह 
भी है कि अच्छे किसानों को को-आपरेटिव 
सोसाइटियों की अपेक्षा कम सूद पर दूसरे स्थानों से रुपया मिल 
जाता है और लेन-देन लोगों में प्रकट भी नहीं होने पाता; 
लेकिन सोंसाइटियों में वे अपनी देनदारी को छिपा नहीं सकते । 
अच्छा किसान यह वरदाश्त नहीं करता । सोसाइटी के साधारण 
संदस्यों में भी पारस्परिक सहयोग की सच्ची भावना नहीं पाई 
जाती | वे न सहयोग का मूल सिद्धान्त समभते हैं. और न इसकी 
उन्हें चिन्ता ही रहती है । वे तो सिऱ इतना ही जानते हैं कि यह 
कजे लेने का आसान तरीक़ा है । इससे ज्यादा उनके लिए सोसा- 
इटी का कोई महत्त्व भी नहीं । यदि एक वार किसान सहयोग की 
सब्ची भावना को समर जावें, और इसके लाभ उन्हें बताये जायें, 
तो इसमें सन्देह नहीं कि उनकी आर्थिक स्थिति और मानसिक 
विचार दोनों में वहुत तरक्की होगी । 

हम यह पहले भी लिख चुके हैं कि हिन्दुस्तानो किसान खेती 
से दौलत कमाने और उसके सिलसिले में लाभ-हानि का हिसाब 
लगाने का आदी नहीं । इसीलिए वह ज्यादा सूद-दर का बोम 
भी महसूस नहीं करता | न वह कम सूद-दर के लाभ ससमकता 
है । जबतक उसे नफ़ा-ठुक्सान का हिसाव करना न सिखाया 
जायगा, वह इन कमेटियों की मंमटों में पड़ने के लिए भी तेयार 


सहयोग समितियों 
के दोप 
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न होगा। खेती के कामों में देरी को बरदाश्त नहीं किया जा 
सकता | अगर ठीक समय - पंर रुपया न सिल सके. तो किसान. 
तंबाह हो जाता है | ऐसी हालत सें यह स्पष्ट है कि ठीक समय 
पर काफ़ी रुपया मिलने से ही वह इन सोसाइंटियों की और: 
आकृष्ट हो सकंता है; लेकिन ददक्िस्मती से को-आपरेटिव सोसा- 
इटी के सदस्यों के लिए न ज़रूरी रक़॒म मिलना संभव है और 
न सरकार की दफ्तरी कारवाई के कारण ठीक समय पर ही रुपया 
मिल सकता है। इन कारणों से वह इन सोसाइटियों से अलग रहता 
है। सोसाइटियाँ जिस सख्ती से रुपया वसूल करती हैं,उससे भी 
किसान चहुत डरता है। इससे हमारा यह मतलब कभी नहीं 
कि कर्ज बिना किसी गारंटी के दिये जाबें | न हमारा यही सतलब 
है कि कर्जे के प्रार्थना-पत्रों पर भली-भाँति विचार न किया जाय; 
लेकिन जबतक किसान इन सोसाइटियों के असली उद्देश्य को 
नहीं समझता, तबतक ' हमें वे कारण अवश्य दूर करने चाहिएं, 
जिनसे किसान डर कर भागता है। सबसे बड़ी दिक्क़त तो यह है कि 
हंसने काये शुरू ही ग़लत सिरे से किया है। हमने उसकी आमदनी 
बढ़ाने और उसकी बचत को अच्छे व्यवसाय में सुरक्षित स्थान 
पंर लगाने की तो व्यवंस्थां की नहीं, उसे कर देना शुरू कर दिया 
है और वह भी सरकारी नियन्त्रण सें । यदि आप किसान की जेब 
में उसकी वर्तमान आमदनी से दो पेसा ज्यादा डाल सकें, तो वह _ 
सहयोग या को-आपरेशन का महत्त्व अच्छी तरह समंमत लेगा। 
अगर हंस ऐसी सोसाड्टियां क्रायम करें, जो खेती के उन्नत 
तरीक़ों को चालू करें, उसेंके साल की अच्छी क्रीमत पर 
बेचने का इंन्तजास करें, और उसे जरूरी चीजों 
को संस्ते दामों पर मुहय्या करने का प्रवन्ध कर, 
तो वह ज़रूर आप पर विश्वास करने लगेगा । 
तब वह सहयोग के असली मतलब को -सममेगा। यह चीजें 


आदर्श . 
सोसाइटियां 


सहयोग ११६ 


उस समय तक संभव नहीं है, जब तक इन समितियों के कार्य- 
कर्ता देहाती अथ-शास्त्र से पूरे जानकार न हों और खेती व खेती 
से सम्बन्ध रखने वाले कामों को अच्छी तरह जानते न हों | इन 
दिशाओं में स्थापित सहयोग समितियों से किसान की आमदनी 
जरूर बढ़ेगी । फिर उसे यह विश्वास हो जायगा कि ये समितियाँ 
उसके लिए सचमुच लाभग्रद हैं| दरअसल हमारे सामने तो 
को-आपरेटिव सोसाइटियों का वह आदर्श है| कि थे सोसाइटियाँ 
तमाम जरायती कार्मो को अपने हाथ में ले लेंगी और अपने 
सदस्यों की पेदाबार को खुद अपनो निगरानी में वाज़ारों में फ़रोस्त 
करने लगेंगी | हम तो यह चाहते है कि सारा गाँव ही एक परिवार 
की तरह हो जावे, जिसमें हर एक आदमी अपना फ़रजे अच्छी 
तरह अदा करे और उसकी मेहनत के अनुसार उसे मुआवजा 
मिल जावे । डेनमार्क में को-आपरेटिव सोसाइटियाँ अपने सद्स्य 
को यहाँ तक सल्ाह-मशविरा देती हैं कि कौन-सी गाय खरीदना 
अच्छा होगा और वह कहाँ से कम दारसों में मिल सकती है। चह्‌ 
उसकी ओर से सौदा भी करती हैं और यह भी वतलाती हैं कि 
सबसे अच्छा सस्ता चारा कौन-सा होगा और कहाँ से मिलेगा | 
उसका दूध भी अच्छे-से-अच्छे दामों पर बेचने की कोशिश 
करती हैं और उसकी तमाम जरूरतें पूरी करने का इन्तजाम 
करती हैं | भारतवर्ष में भी इसी तरह की सोसाइटियाँ क्रायम 
हो सकती हैं; लेकिन जरूरत इस वात की हैं कि इन 
सोसाइटियों का संगठन करने चाला कायकत्ता बहुत ही सम- 
भदार, उत्साही और व्यापारिक बुद्धियुक्त होता चाहिये, बद्ध 
विपरोत परिस्थितियों से कभी न घबरावें। खरीद ओर फरोख्त 
सोसाइटी, खेती-सधार सोसाइटी आदि की हमें सख्त जरूरत 
है; लेकिन इसके लिए बड़ा भारी .परिश्रम, अनथक लगन व 
समझदारी चाहिये । 


१२० हमारे गाँव और किसान 


लेन-देन का काम करने वाली किसीभी संस्था की--चाहे वह 
सामूली व्यापारिक वक हो या को-आपरेटिव बेंक--सफलता राष्ट्र 
प्रजा की ऊ बचत पर निर्भर करती है| इसके बिना कोई 
भी देश आथिक उन्नति नहीं कर सकता। आम 
लोगों की इस बचत को किसी अच्छी विश्वस- 
नीय जगह रखने या लगाने की व्यवस्था से हिन्दुस्तान के किसान 
में भी बचत के लिए उत्साह होगा ओर वह अपनी आमदनी के 
मुताबिक खच करने की कोशिश करेगा,फजूल खर्चियों से बचेगा। 
उसकी जेव में पड़ी हुई वक की पासचुक उसमें आत्म-विश्वास 
ओर आशा का संचार करेगी। वह अपने धार्मिक यथा सामा- 
जिक समारोहों के लिए रुपया जमा करना सीखेगा और साहू- 
कारों के दरवाजों पर गिड़गिड़ाना छोड़ देगा। किसानों की 
बचत से चलने वाले सेविंग वेक उसे कम सूद पर रुपया भी दे 
सकेंगे । इन किसान-बेंकों और तिजारती बेंकों में व्यापारिक 
सम्बन्ध देश की सम्रद्धि में सी सहायक हो सकता है। डाकखानों 
के सेविंग बेंक यह काम नहीं कर सकते । इसके लिए तो अलग 
ही किसान-सेविंग वेंक होने चाहिये, भले ही इन बैंकों से उनका 
व्यापारिक सम्बन्ध हो | 
ऐसी को-आपरेटिव सोसाइटियाँ भी क्लायम की जानी चाहिये 
जो किसानों के लिए ज़रूरी बीमा किया करें। वेल की आकस्मिक 
स॒त्यु, खूखा, बाढ़ या कीड़ों से फ़लल की वरवादी 
वगैरह किसानों पर आने वाली आफ़तों के बीमा 
करने से किसान को वहुत फ्रायदा पहुंचेगा । और 
देशों में बीसा कम्पनियें सफलता से चल रही हैं | यह 
काम वहुत विशाल है और सरकार को ही इसमें पहल करनी 
चाहिये | यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि इन बीसा कस्प- 
नियों का संगठन और इन्तजाम बहुत कम खर्चीला हो। 


बचत 


खेती का 
बीमा 


सहयोग श्र 


दसर देशों की सरकारें को-आपरेटिव सोसाइटियों को तरह- 
सरह से सहायता पहुँचाती है। फ्रासमें १८६४ में एक कानून द्वारा 
कजे कमेटियों की स्थापना की इजाजत 
दी गई। इसके अगले बे १८६४ में 
कानून बताया गया कि सब सेविंग्स 
बैंक अपनी पजी का पाँचवाँ हिस्सा और अपनी सारी आमदनी 
स्थानीय संस्थाओं को सहायता के लिए द | १८६७ से बंक आकर 
फ्रॉस का पद्म इस शर्त पर फिर से जारी किया गया, कि 
किसानों को कज़े देने के लिए यह वक ४ करोड़ फ्रेक सहायता 
: डेवे और अपने सालाना न का भी एक भाग किसानों को 
मदद के लिए दिया करे । १८६६४० में को-आपरंटिवद वेक क्रायम 
किये गये । १६१० इं० में क़ानून बना कर किसाना का करे 
'की और भी सहूलियतें दी गई, ताकि किसानों को जमीन खरीदने 
और उसकी उन्नति करने के लिए बहुत कम सूद की दर पर ओर 
लम्बी मुद्दतों के लिए रुपया मिल सके। इस तरह फू भ 
किसानों को कर्ज देने का पूरा इन्तजाम हैं और इस काम मे सर- 
कार का भी काफ़ी रुपया लगा हुआ है। स्थानीय को आपरेटिव 
'बर्कों को सरकार सिफ़े २ फीसदी सूद पर कज दती हैं » जैव किये 
बैंक अपने सदस्यों को ४ फीसदी सूद पर कर्ज देते है । 

लेकिन क्या भारत में भी यह संभव है ? सरकार स ता यह 
आशा नहीं कि वह काफ़ी रुपया इस काम से खर्च करगी। पेंहे 
स्वयं ३ और ४ फीसदी सूद पर रुपया लेती है, किसाना के वका 
को २ फीसदी पर कहाँ से देगी ? लेकिन वह निजी वंका का तो 
अपने लाभ का कुछ हिस्सा किसान-बंकों को देंनेके लिए वात हर 
सकती है। और भी इसी प्रकार अनेक उपाय किये जा सकतें £ | 


“सहयोग समितियों को 
सरकारी सहायता 





घ5: 
मवेशियों की उन्नति 

इस देश -में मवेशियों की नसल.सुधारने का इतिहास भो 
बहुत दुःखपूर हैं। इस देश में सबसे पहला काम यह किया 
गया है कि अच्छी चुनी हुईं गोओं को विदेशों से 
मंगाये गये सांडों से मिल्लाया गया | यह परी- 
क्षुण बहुत पहले शुरू किया गया था और आज़ तक भी फौजी 
महकमे में जारी है। शुरू से ही यह नतीजा देखा गया कि पहली 
सन्‍्तति तो अच्छी होती है, ओर दूध भी बढ़ जाता है; लेकिन 
अगली नसल यहाँ की वीमारियों से नहीं बचायी जासकी ओर 
इसतरह उत्तकी आगासी' नसल तवाह हो जाती है । मवेशियों की 
नसल व राष्ट्रीय व्यवसाय दोनों की दृष्टि से इसके हानिकारक 
होते हुए भी इस प्रथा को सहज इसलिए जारी रक्खा जारहा है. 
कि भारी-सारी तनंख्वाह पाने वाले लोगों का ख्याल अब तक नहीं 
बदला जासका। इस तरह हिन्दुस्तान की अच्छी-अच्छी गोए चुन 
ली जाती हैं, उन्हें विदेशी साँडों से मिलाया जाता है ओर वे 
तवाह हो जाती हैं | इसका परिणाम होता है देश के व्यवसाय की 
भारी हानि। यदि सरकार के दिल में देश के लिये ज़रा भी हित- 
बुद्धि है, तो बिना एक मिनट विलम्व किये इस अथा का चन्द्‌ 

कर देना चाहिये । 
दुःख की वात तो यह है कि हमारे देश सें सुधार या उन्नति 
का हर एक कास बड़ी-बड़ी तनख्याह पाने वाले विदेशी विशेषज्ञों 
विदेशी विशेषज्ञ .. * दयों में सोप दिया जाता ।.वे न भारत 
की आंबोहवा से वाक़िक होते हैं और न यहां 
की. दसरी परिस्थितियों से । वे इसकी चिन्ता किये बिना ही 
अपने देश में चरते गये तरीक़ों को यहाँ मी शुरू कर देते हैं । बे 


हानग्रद उपाय 


मवेशियों की उन्नति श्र 


हि । 


एक-पर-एक परीक्षण करते जाते हैं, चाहे कोई लाभ हो या न हो | 
वे इस देश. के अनुभवी आदमियों से इस सम्बन्ध में कोई सद्दा- 
यता नहीं लेते। इससे शायद उनकी मान-हानि होती है, फिर थे 
किसान की भाषा भी नहीं जानते ओर उनका रहन-सहन भी 
बिलकुल अलग होता है । वे उस देश की, जिसकी सेवा करने यहाँ 
आये हैं, भापा तक जानने को कोशिश नहीं करते। हिन्दुस्तान 
जेसे क्ृपि-प्रधान देश में पशु-पालन कोई नई चीज्ञ नहीं । शाही 
खेती कमीशन की रिपोर्ट में यहां के चरवाद्दों की प्रशंसा करते हुए 
लिखा है--“अगर युक्त प्रान्त के पंवार, पंजाब के हरियाना व्‌ 
सहेवाल, सिंध के धारपरकार और सिंधी (कराँची), मध्य भारत 
के सालबी, गुजरात के कांकरेज, काठियाबाड़ के भीर, मध्य प्रान्त 
के गाओलाओं और मद्गास के ओंगोले नसलों की जाँच की जाय, 
तो पता लगेगा कि इनकी ख़बी का असली कारण पशेवर 
चरवाहों की असाधारण अहतियात में हैं. ।!---बहू खोज कृषि- 
विभाग के स्थापित होने के ७० साल बाद उस समय हुई, जब 
बद्क्किस्मती से ये अनुभवी लोग खतम हो चुके हैं । 
पशुओं की नसल में सुधार करने से पहले यह निश्चय कर 
लेना चाहिये कि हमारा--जनता का--या सरकार का उद्देश्य और 
विदेशी ध्योरियों .नोतिं क्या ६ । वदक्विस्मती से इस देश में 
कस देने वाली जनता अशिक्षित हैं, बह 
| जानती कि क्‍या करना चाहिये | सरकार 
नई-नई थ्योरियों के चकाचोंध में फंस गई है और विदेशी विशे- 
पक्ञों पर उचित से अधिक विश्वास करती है । वह उन्हें किसी 
नीतिया आदर्श के बारे में कुछ वता ही नहीं सकती । विदेशी 
विशेषज्ञ भी ऐसे हैं, जो यह कभी मान ही नहीं सकते छवि इस 
देश के पुराने तरीकों में भी कोई खबी दे | सरकार यह भी नह 
देखती कि एक विशेषज्ञ ने जो आदश अपने सामने रक़्खा था 


की चकाचोंध 


श्र्छ हमारे गाँव और किसान 


आर जो तरीका अपनाया था, उसके उत्तराधिकारी विशेषज्ञ ने 
उसे जारी भी रक्खा है या नहीं और उस प्रयोग व जांच का 
सिलसिला कायम रक्खा है या नहीं ? हमेशा से यही देखने में 
आता है कि जहाँ एक अफसर अलग हुआ और उसकी जगह 
दूसरा आया, एक दम पुराना तरीका ख़तस होगया और विल्कुल 
नये असूलों पर नये सिरे से काम शुरू हो गया। इसका परिणाम 
होता है कि खोज की असफलता की जिम्मेवारी कोई अपने 
सिर नहीं लेता । प्राय: प्रत्येक विशेषज्ञ अपने से पहले विशेषज्ञ 
की काय-नीति की निन्‍्दा करता है, इसका नुक्सान देश को उठाना 
यड़ता है । 
जिस देश में कुछ समय पहले दूध की नदियाँ बहती थीं, 
उस देश में आज न दूध मिलता है न अच्छे मवेशी.। भारतवर्ष 
जैसे शाकाहारी देश सें तो, जहाँ दूध ही सब से अधिक पोषक 
भोजन है, पशुओं की उपेक्षा बरदाश्त नहीं की जा सकती। 
आज भारत में अन्य देंशों की अपेक्षा दूध की औसत खपत 
बहुत कम है और बच्चों की रृत्यु-संख्या वहुत ज्यादा | इसका 
अथे यह है कि हम अपनी भावी सन्‍्तति को उचित पोषक 
भोजन के अभाव से मार रहे हैं। समय-समय पर हमें यह 
कह कर कोसा जाता है कि हम सवेशियों को ठीक खुराक नहीं 
देते ओर उनका भली भाँति पोषण नहीं करते; लेकिन इलज़ाम 
लगानेबाल यह भूल जाते हैं कि हमारी अपनी हालत क्या हैं ! 
हमें स्वयं ही खाने को नहीं मिलता, . मवेशियों के चारे के लिए 
पैसा कहाँ से लावें ? यदि हमारी आसदनी चढ़ जाय, दूध के 
थे से कुछ अच्छी आय होने लगे, तो सव शिकायत खुद-ब- 
खुद दूर हो जावेंगी । हमें दोष देने से पहले सरकारी विदेशी 
विशेषज्ञ क्या इसका जवाब देंगे कि कृषि-विभाग, जिसे स्थापित 
हुए ७० साल हो गये, अवतक क्या भावी नीति ओर आदशे को 


सवेशियों की उन्नति... श्य्रः 


भी तय कर सका है ? क्या उसका आदर्श प्रति,व्यक्ति ज्यादा 
दूध देने वाले मवेशी पेदा करना रहा है या ज्यादा भार खींचने 
वाले मवेशी पैदा करना या इन दोनों का समन्वय ? अब तक इस 
विभाग द्वारा स्वीकृत नीति से इस प्रश्त का कोई निश्चित उत्तर 
नहीं मिलता । कभी एक नीति पर अमल होता है, तो कभी दूसरी 
नीति पर | काम का यह ढिलमिल तरीका और गरीब करदाता 
के रुपये से यह खेल दरअसल बहुत अफ़प्तोसनाक है। 

विदेशी विशेषज्ञ भारतीय पशुओं की दुदृंशा का एक कारण 
हिन्दुओं की गौ के प्रति धार्मिक भावना चताते हैं । 
हिन्दुओं की उनका कहना है कि हिन्दुओं की इस भावना 
धर्मभावना. के कारण गौएँ मारी नहीं जातों, लूली-लेंगड़ी 
कमज़ोर या बूढ़ी गौओं की भारी संख्या चारे का बहुत बड़ा भाग 
खा जाती है। इसका परिणाम यह होता है. कि अच्छी तन्दुरुस्‍्त 
गौओं को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे कमज़ोर हो जाती हैं । 
इसलिए वे इसका इलाज दूध देने के अयोग्य गौओं की हत्या 
बताते हैं; लेकिन विशेषज्ञों का यह काम नहीं है कि वे किसी 
जातीय भावना के औचित्य या अनौचित्य पर बहस करें। उन्हें 
तो यह देखना है कि किन हालतों में काम करना है। हर एक 
जाति के कुछ विश्वास होते हैं। उन्तकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती | हिन्दुओं की गौ के लिये आदरबुद्धि की उपेक्षा करना 
खतरनाक होगा । गौ के नाम पर हिन्दू अपना सिर कटा देने को 
तेयार हैं । इस भावना को मूर्खतापूर्ण कह कर विशेषज्ञ अपनी 
जिम्मेबारी से बच नहीं सकते । उन्हें हिन्दुओं के देश के लिए 
इलाज सोचना है और वह इलाज गौहत्या नहीं हो सकता। हिन्दू 
बूढ़ी गौ को खाना देते समय कभी दिल में संकोच नहीं करता। 
ऐसी नाकाम गौओं के लिए पिंजरापोत्न और गौशालाएं बनी 
हुई हैं। विदेशी विशेषज्ञों के तरीके से इस समस्या को नहीं 
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'सुल्लकाया जा, सकता 4 इसका -हल्न तो एकमसात्र--नचारे- -की 
ज्यादा पैदावार और तरागाहों की ज्यादा स्थापना से ही होगा। 
यह समस्या विदेशी विशेषज्ञों को परेशान कर रही है; लेकिन 
दरअसल उन्होंने इंसे स्वयं- ही वना लियां है । प्राचीन भारत में 
पेशेवर चरवाहे थे । जहाँ आजकल -के:विशेषज्ञ परेशान हो जाते 
हैं, बहाँ वे सफल हो जाते थे |...  , - 

पिछले ७० सालों में विशेषज्ञों से पूण सरकार के कृपिविभाग 

ने क्‍या किया है ? यदि हज़ारों रुपया . क्नगाकर दो-चार मवेशी 
अच्छे पेदा कर लिये, तो इससे इस विशाल देश 
की समस्या हल नहीं हो जाती। क्‍या सरकार के 
विशेषज्ञों ने इंचने टविशाज्ञ देश में एक भरी ऐसा 
'फ़ार्म खोला है, जहाँ से- पालने के लिए मवेशी खरीदे जा सकें और 
'मवेशियों की नसल विश्वास-योग्य हो । अगर ७० सालों के दीघे 
काल में एक भी ऐसा फ़ार्स नहीं खोला जा सका, तो आगे के लिए 
क्या उम्सीद हो सकती है ? दरअसल सस्कारी विशेषज्ञों को 
बातें ही निराली होती हैं । एक विशेषज्ञ गौओं का दूध बिलकुल 
नहीं निकालते थे और न गौआओं के दूध की सात्रा रजिस्टर में लिखते 
थे। आश्वयं यह है कियू० पी० कॉसिल सें खेती-विभाग के 
डाइरेक्टर ने उनके इस काय क्राःसमथन किया था। हिसार के 
फार्म में समझे यह देखकर बहुत दुःख: हुआ कि बहाँन तो दूध का 
हिसाव रक्खा जाता था और न भिन्न-भिन्न जानवरों के. खानदानी 
हालात आसानी से मालूम हो सकते थे | खुराक तक :ठीक-ठीक 

नहीं दी जाती थी हैः 

मवेशियों'की नसल-खराब. होने का एक बड़ा कारण यह है 

कि सरकार घी-दघ में. मिलावर्ट पर रोक-लगाने की ज़रा भी फ़िक्र 
मिलावंदी धी-दूध की. नहीं करती १:यूरोपियँन देशों की सरकारें 
5 छुँली छुट्टी: दध-घी की मिलावट पर.बड़ी-बड़ी बन्दिशों 


सरकारी 
क्षि विभाग 
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लगाती हैं | मिलावट: करना वहाँ एक जुमे समझा जाता 
है और .इसके लिए काफ़ी . सजाएं मिलती हैं | दरअसल 
मिलावटी दृध् - चाजार से अच्छे दूध को निकाल देता है | 
शाद्दी खेती कमीशन को यह जान कर आश्चये हुआ था क्रि 
ब्रिटेन के बड़े शहरों की अपेक्षा भी यहाँ के अनेक शहरों में दथ 
महंगा विकेता है। ६ आना प्रति सेर ( बम्बई का सेर ) होते 
हुए भी बम्बई सें शुद्ध दूध बहुत कम सिलता है । ज्यादातर लोग 
मिल्लावटी दूध बेचते हैं। प्रायः सभी देशों में लोग दध-घी में 
मिलावट करते हैं; लेकिन उन देशों की सरकारें इसके लिए कड़ा 
दण्ड देती हैं। इटली में सुसोलिनी ने जो कठोर नियम बनाये हैं 
उनमें से एक पानी मिला दूध बेचने के लिए जेल, जुरमाना था 
डुकान-वन्दी की सजा देता भी है। इठली के हर एक शहर में 
कई दुकानें चन्‍्द्‌ कर दी गईं, कई जेल में भेज दिये गये | आज 
चहाँ सिलावट देखने को नहीं मिलती | फ्रॉस ओर ब्रिटेन में भी 
ऐसे नियम बने हुए हैं 

मिलावटी दूध की तरह से मिल्लावटी घी की भी समस्या 
चहुत कठिन है । शुद्ध घी के नाम से मिलावटी घी बेचा जाता है | 
इंस्लेंड में भी नकली थी के आविष्कार के समय यह समस्या 
पैदा हुई थी । उस समय वहाँ क्रानून वना कर नकली घी को 
थी के नाम से बेचना जम करार दिया गया था। नकली 
थी या वनस्पति थी का बनाना तो रोका नहीं जा सकता, 
शरोचों के लिए सस्ता घी मिलना ही चाहिए; लेकिन असली के 
सास से नकली घी को बेचना तो धोखा हे, इसे तो रोकना ही 
चाहिए | केन्द्रीय धारा-सभाओं में जनता के प्रतिनिधियों में 
वीसियों बार सरकार का ध्यान घी के नाम से विकने वाले तेल 
और चनस्पति घी पर पावन्दी लगाने के लिए खींचा, अखघारों 
ओर सभाओं दारा भी सरकार से सैकड़ों वार अनुरोध-फिया 
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गया; लेकिन सरकार के कान पर ज तक नहीं रंगी। 

यह वात नहीं कि हिन्दुस्तान में अच्छे सवेशी कभी थे ही 
नहा | बहुत समय से हिन्दुस्तान का किसान नसल की तरक्की 
पर खास ध्यान देता आया है | पहले ज़माने 
सहन्दुस्तान क गांवां मं एक रिवाज़ प्रचलित 
था कि सवसे बढ़िया साँड गाँव को भेंट कर 
दिये जाते थे और गलियोंमें छोड़ दिये जाते थे | यह एक धार्मिक 
कत्तंव्य साना जाता था; लेकिन किसानों की ग़रीबी, दस्तकारियों 
की तबाही ओर ज़मीन पर ज्यादा बोंक आ पड़ने के कारण 
'चरागाहों की भी खेतों में तब्दीली, चरने के लिए जंगलों की 
पावन्दी आदि के कारण देश की अच्छी गोएं और भेंसे शहरों में 
ले जाई जाने लगीं हैं और वहाँ एक वार दूध देना बन्द करने पर 
कसाइयों के हाथ बेच दी जाती हैं। फ्रौजी महकमा सी बढ़िया 
गोओं को खरीदता है और वहाँ विदेशी साँडों से मिला कर 
नसल तबाह करदी जाती है | फिर भी आज हिन्दुस्तान में बहुत 
बड़ी तादाद में अच्छे मवेशी पाये जाते हैं, जिनसे नसल-सुधार 
का काम अच्छी तरह शुरू किया जा सकता है। 

वीजों का सुधार, भी किसान की दृष्टि से वहुत महत्त्वपूर्ण 
है। इसमें सन्देह नहीं कि सरकारी कृषि-विभाग ने इस दिशा में 
बहुत-कुछ उल्लेख-योग्य कार्य किया है! 
बहुत-सी नई बढ़िया-बढ़िया क्लिस्में निकाली 
गई हैं; लेकिन इनसे फ्रायदा वहुत कम 
उठाया गया है | इसका कारण यह नहीं है, कि हिन्दुस्तानी किसान 
किसी नये परिवर्तन को पसन्द नहीं करता। इसके दो कारण हैं। 
एक तो यह कि सरकारी विशेषज्ञों ने नये वीजों की खेती करके 
ओर उससे अच्छी पेदावार करके किसानों के सामने कोई आदश 
नहीं रखा । दूसरा कारण यह है कि नये बीजों की फ़सल के लिए 


हिन्दुस्तान में पशु- 
पालन 


अच्छे बीज लोकप्रिय 
नहीं हुए 
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भारत में १६३५-३६ सें कच्ची पक्की कुल मिला कर ३,०६,७९७ सील 
सड़कें थीं। इस में से ९,९८७ मील पक्की और २,२४,४३३ सील 
कच्ची थीं। भारत सें कुल रेल लाइन ४८,०२१ मील लम्बी है अर्थात्‌ 
प्रति दस लाख व्यक्तियों के पीछे सिफ्र १०८ सील: लेकिन सं०रा० 
अमेरिका में प्रति दस ल्ञाख के पीछे २११२ सील, इ गलेड में ४६० 
सील, जापान में २०६ मील लम्बी लाइन है। इसमें कोई शक नहीं 

कि पहले की अपेक्षा आजकल यातायात के साथनों में बहुत उन्नति 
हो चुकी है | हिन्दू या मुस्लिस काल में इतने बड़े पैमाने पर और 
इतने विशाल प्रदेश सें आने जाने की ऐसी सविधायें नर्थी 

लेकिन देखना यह है कि ये सहूलियतें हमारे लिये लाभदायक सार्वित 
हुई हैं या इन से भी हमारी तकलीफ़ें बढ़ गई हैं | इसमें किसी को 
शक नहीं कि आजकल एक जगह से दूसरी जगह मांल भेजना या 
रेल की सवारी कर स्वयं यात्रा करना पहले की वनिस्व॒त वहुत 
आसान होगया है; लेकिल हमें हिन्दुस्तानी किसान की दृष्टि 
से इस वात पर विचार कर लेना जरूरी हैं कि इन रेल गाड़ियों 
ने उन्तकी आर्थिक स्थिति पर कैसा असर डाला है ? 

रेलें हिन्दुस्तान के लिये सिफ्र ल्लाभदायक सावित नहीं हुई । 
इस तस्वीर का एक ओर पहलू भी है | इन के कारण मुल्क को 
लव से आरती को वड़ा भारी वोक भी उठाना पढ़ा है, जो 
हानियां विदेशी रेल कम्पनियों को सहायता आर 

रियायतों के तौर पर दिया गया है। १६३४- 

३६ तक रेलवे पर ८,७६,५८,८३,००० रु० पू'जी लगी हुई थी 
ओर वह प्रायः सारी विदेशी थी | हर साल भारी रक्तस इन 
कम्पनियों को सूद के तोर पर हिन्दुस्तान के ग़रीब कर-दाताआं 
को देनी पड़ती है, इसकी चर्चा हमारे विषयनज्षेत्र से बाहर 
की वात है; लेकिन हस यह जरूर कहेंगे कि रेलें हिन्दुस्तान को 
बहुत महंगी पड़ी हैं और आज भी उसके ग्रवन्धू व ऊपरी 


ड्रेख-रख में वेद थे क्ियी जञ्ञावा हे । इसलिये ये हिन्दुस्तान में 
दुसरे मुल्कों से क्र ज्री बहुत ज्यादा लिया जाता हे 
तमाम और छोटे लेट पुर्जे तक 5 गलेंड यथा दस 
यूरोपियन देशों से काफी “ यादा खरीदे जाते हैं.। अत 
रेहबे का इतजीम देखरेख की खचे 
नहीं किया जीती, तक विंदि: जी को हटा देशी पूली नहीं 
लगाई जाती, कल-पुर्जे दिन्कस्ता रे से नहीं बनाये मी ते, 
तब तक २ _ उयाश्ेन्साड़ें में भी ० होने की उम्मीद लीं वे 
जा सकती। हिन्द की खानों में लो भेद कोयला भें 
रिमाण में मौजूद दे सलिये भास्त-सरकार लिये यह. कोई 
प्रतिष्ठा की रद आज भी दिल्‍्दस्तान + मशीनरी बनाने 
का इन्तजा त्हों औ सके लिये बिलायत की अ* ताकना 
पड़े 
: पल्नवे के इस से इन्तजाम हिन्दुस्तान सिरे से 
दूसरे सिरे ते किसानों पर वे बुरा असर डाला है.। अर्पि लय 
(खान भी दा के इस _जुधर ले जाने की खर्चे इतना ज्यादी 
तबादी होता ह. जन्सों की माल क्ीर त् 7 उठती । 
दी. रेल के किराये लिश्वित के अल ५ उटा-बढ़ा नह 
ख्कता । इसलिए मां हर भेजने वाले उयापारी के फ़्क्रि 
हती है. कि हे खे > से सस्ता माल कर दूसरी 
जगह, महँगें से बेच कर लफ़ा पावे । किसान 
को लावा हो पी पैदावार क्लीमत पर च्ेचनी 
है । इसके उसे दूसरे ऐसे न से सुक्काव | 
होता झो कम क्ोर्म अपनी पैदार्वीरे बेच सकते हे क्योकि 
> ले देशों में की एक 5 पैदावार उर्वीी होदी है. और 
कराये यो मय: उन्हें चढेत व खच पड़ता 
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मालूम होगा कि सारे वाज़ार सें विदेशी वस्तुओं की बाढ़-सी आई 
हुई है । इसका मुख्य कारण साल लाने की सहलियत और वाज़ारी 
कम ख़र्ची हैं। आज हिन्दुस्तान सभी देशों का वाज़ार वना हुआ 
है। सारे देश को सब के लिए सुलभ बना देने का--यातायात के 
माय बिछा देने का यह ख़तरा ज़रूर उठाना पड़ता है | इसलिए 
जहाँ एक मुल्क में यातायात के साधनों का विकास किया जावे, 
वहाँ उसके साथ ही उसकी व्यावसायिक उन्नति करना भी ज़रूरी 
है। बिना उद्योग-धन्धों को उन्नत किये केवल रेज्ञों का जाल विछा 
देने से देश का कला-कोशल नष्ट हो जाता है। हिन्दस्तान के 
मामले में यही हुआ है। रेलों के कारण कुछ शहर जरूर खशहाल 
हुए हैं; लेकिन देहातों को तो भारी आर्थिक हानि हुई है।- इसमें 
कोई शक नहीं कि रेलों के कारण किसानों के उस माल को भी 
वाज़ार मिल गया है, जो पहले बिक नहीं सकता था; लेकिन पैदा- 
वार बेचने से एक ओर जहाँ उसे थोड़ा-बहुत लाभ हुआ है, वहाँ 
उसे दूसरी ओर इससे भी ज्यादा नुक्सान होने लगा है। सब 
कारीगरों का अब सिफ्र ज़मीन ही एकमात्र आसरा रह गया है । 
हिन्दुस्तान के व्यापारिक इतिहास पर सरसरी नजर डालने 
से यह भली भाँति मालूम हो जायगा कि रेलें हमेशा भारत के 
- लिए हितकर ही सावित नहीं हुई । १६२६- 
३०-३१ के सांलों में हमने देखा था कि आस्ट्र - 
लिया और कनाडा का गेहूँ हज़ारों मील से 
आकर हिन्दुस्तान के बाज़ार में यहाँ के गेहूँ से भी सस्ता बिकता 
था। इसका कारण यह है कि विदेशोंके जहाज हज़ारों मील दूर से 
८ आता प्रति सन किराये में यहाँ विदेशी गेहूँ पहुँचाते थे, जब कि 
हिन्दस्तान की रेलवे अपने देश में ही लायलपुर से कलकत्ता तक 
जो मुश्किल्ष से १००० मील दूरी होगी, १॥) फ्री सन किराया लेती 
थी । इसका अथ यह हुआ कि हिन्दुस्ताती किसान को आरस्ट्र लिया 


रेलवे की हानिकारक 
नीति 
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या कनाडा के किसान से तीन-गुना ज्यादा किराया देना पड़ता था । 
इसी तरह जावा से हिन्दुस्तान के बन्दरगाहों तक चीनी के पहुँचने 
में सिर ॥) मन लगते हैं; लेक्रित वम्बई या कलकत्ते से मेरठ तक 
उसी चीनी पर रेलों का किराया पिछले दिलों में घटाने पर भी एक 
रुपये से अधिक देना होता है। आज यह गुप्त भेद सभी को मालूम 
हो चुका है कि हिन्दुस्तान के वन्द्रगाहों पर भेजे जाने वाले माल के 
लिए रियायती किराया लिया जाता था; लेकिन उसी माल को अपने 
ही मुल्क में किसी दूसरी जगह भेजने पर रियायत नहीं दी जाती 
थी। इसका परिणाम यह होता था कि भारत के कल-कारखाने 
कच्चे माल के लिए तरसते रह जाते थे, जब कि विदेशी कल्न-कार- 
खाने हिन्दुस्तान के कच्चे साल से अपना माल तैयार कर धड़ा-घड़ 
हिन्दुस्तान में भेज सकते थे । शाही खेती कमीशन की रिपोर्ट के 
सूछ्म अध्ययन से यह मालूम हो जायगा कि हिन्दुस्तान की रेलें 
किसानों के हित में नहीं चलाई जाती । यों तो उक्त कमीशन किसानों 
की सच्ची शिकायतों के बारे में फंक-फंक कर चला है; लेकिन 
चह उन सचाइयों से इन्कार नहीं कर सका, जिनसे वतमान पद्धति 
की वबुराइयाँ प्रकट हो जाती हैं। कमीशन ने यह स्वीकार किया 
है कि रेलबे जंगलों से किसान के दरवाजे तक लकड़ियों को सस्ता 
पहुँचाने में कामयाव नहीं हुई। इसका एक दुष्परिणाम यह हुआ हैँ 
के उसे इधन की जगह गोंवर का क़ीमती खाद जलाना पड़ता हैं 
आर इस तरह खेती को वड़ा भारी नुक्तसान पहुँचता है। जो लोग 
किसानों को गोवर का क्वीमती खाद जलाने के लिए कोसते हैं, 
उनकी आँखें कमीशन के वयान से ज़रूर खुल जाबेंगी। शाही 
कमीशन लिखता है कि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता 
कि गोबर का जलाना तब तक नहीं रुक सकता, जब तक कि उस- 
की जगह उससे भी सस्ता इंधत न मिल जावे | कमीशन ने आगे 
यह भी लिखा है कि सिफ्र ४० मील दूर से भी रेलवे के जरिये 
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इंधन को लाना सस्ता नहीं पड़ता। चारे के बारे में भी उसकी 
यही सम्मति है | जब जंगल में बड़े भारी परिमाण में चारा मिल 
सकता है, तव थोड़े से फ़ासले से भी रेलवे उसे किसान के दर- 
वाजे तक नहीं पहुँचा सकती । यह दरअसल बहुत दुःख की वात 
है कि रेलवे-सिस्टस के दोष के कारण किसान को इतना भारी 
नुक्सान उठाना पड़ता है। यह देख कर आश्चय होता है कि 
आवबादी के इलाक़ों में ही रेलों का इन्तज्ञाम क्‍यों किया गया 
और जंगलों को क्‍यों छोड़ दिया गया, हालाँकि देश को इससे 
काफ़ी आमदनी हो सकती थी। संयुक्तप्रान्त के जंगलों से 
सिर्फ़ आठ आने फ़ी एकड़ की आमदनी सरकार को होती है। 
अगर इसमें से ख़्च घटा दिया जाय, तो शायद ही कुछ वचता 
हो | यह क्‍या कम हेरानी की वात है कि विविध जल-वायु के 
कारण इतने विशाल देश के जंगलों में प्रायः हर एक किस्म की 
लकड़ी मिल जाती है, फिर भी हमें अपने देश की जरूरतों को पूरा 
करने के लिए विदेशों से लकड़ी मंगानी पड़ती है। अभी कुछ 
साल फहले तक खुद रेलवे भी अपने लिए स्लीपर विदेशों से 
मंगाती थी | पेंसिलों और दियासलाइयों के धन्धे विदेशी लकड़ी 
से ही चलते हैं। इस तरह रेलेंन सिर्फ़ भारतीय उद्योग- 
धन्धों की उन्नति में मदद नहीं करतीं; वल्कि उसके रास्ते सें रुका- 
बट डालती हैं।हम यहाँ सिफ़ दो-तीन आश्चय में डालने 
वाले उदाहरण देकर बस करेंगे ओर यह फेसला पाठकों पर 
छोड़ेंगे कि हमारी सम्मति कहाँ तक ठीक है| रियासत सितारा 
के लालटेन के एक कारखाने वाले ने इन पंक्तियों के लेखक 
को बताया था कि वह चार रुपये टन के हिसाव से कोयले की 
खान पर कोयला खरीदता है; लेकिन कारखाने तक पहुँचते-पहुँचते , 
वह कोयला २६] रुपये टन पड़ जाता है, यानी सिर्फ़ रेल-भाड़ा २२ 

रुपये टन देना होता है | उन्होंने यह भी वताया कि ओगलवाडी 
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से बस्बई सिफ्र २०० मील है, इतने से फ़ासले पर लालटेनों के 
एक सन्दूक पर जो खर्च आता है. वह जर्मनी से वम्बई तक 
आने के किराये से' भी चार आना ज्यादा होता है, हालाँ कि 
जमनी और वम्बई में हज़ारों सील का फ़ासला है । ऐसी हालत 
में देशी उद्योग-घन्धों के लिए विदेशी कल्न-कारखानों का म॒क्तावला 
करना असम्भव है| हिन्दुस्तान को तो अपने कच्चे माल व तैयार 
माल दोनों के लिए वहुत ज्यादा रेल-भाड़े के रूप में देना पड़ता 
है। इसी रियासत में एक और कारखाना भी है, जो खेती के 
ओजार तैयार करता है । यद्द भी रेलवे महसूल के बहुत ज्यादा 
होने की वजद् से तरक्‍क़ी नहीं कर पाता | इसने बहुत दफ़ा अपना 
मामला रेलवे बोडे के सामने रखा; लेकिन घोड़े ने कोई ध्यान 
नहीं दिया। केन्द्रीय वेंक जाँच कमेंटी को भी यह मानना पढ़ा है 
हड़ी ओर शोरा यद्यवि वहुत बढ़िया खाद हैं; लेकिन फिर भी 
इनके मुक़ावले में विदेशी खाद पर रियायत दी जाती है । हिन्दु- 
स्वान के जंगलों में बड़ी भारी तादाद में सड़ी हुई पत्तियाँ मिलती 
हैं, जो खाद के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं; लेकिन महज रेलों 
के भारी महसूल की वजह से वे किसानों तक नहीं पहुँच सकतीं । 
इसके विपरीत विदेशों की नकली खाद को हज़ारों मील से लाकर 
रेलें किसानों के घरों तक पहुँचा देती हैं। न्‍्यूयाक में तो १४५० 
मील तक से दध आकर विकता है; लेकिन हिन्दुस्तान में रेल की 
संतोष-जनक व्यवस्था न होने के कारण पचास मील से भी दूध 
नहीं आ सकता । 
रेलवे विभाग जल्दी खराव होने वाली चीज़ों को भी जल्दी 
पहुँचाने की जिम्मेवारी नहीं लेता | यह सभी जानते हैं कि 
व्यापारी को इस बात की गारन्दी कभी नहीं मिलती कि माल 
कितने दिनों में पहुच जायेगा | एक व्यापारी को तार द्वारा सूचना 
मिलती है कि अमुक स्थानपर अमुक वस्तु ऊँचे दामों में विक रही 
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है। वह नफ्े के लिये वह चीज खरीद कर वहाँ रवाना कर देता है 

किन १० या १४ जितने दिलों में वह चीज़वबहाँ पहुँचती है, उस 
चीज़ के दाम कम हो जाते हैं और उसे लाभ के वजाय हानि हो . 
जाती है। ऐसी हालत का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि 
व्यापारी अनिश्चय के भय से इधर-उधर माल भेजने में संकोच 
करते हैं | रेल्बे के वरखिलाफ शिकायतों के विस्तार सें यहाँ हम 

नहीं जाना चाहते; लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहते हैं कि रेलें 
किसान को जितना लाभ पहुँचा सकती हैं, उतना भी नहीं पहुँ- 

चातीं । १६२१ में अमेरिकन किसानों को जितनी कठिनाइयों का 
सार्मता करना पड़ा था, उनकी जाँच करते हुए वहाँ के सरकारी 
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में रेलवे द्वारा किसानों को दी जा 

सकने वाली सहायता का उल्लेख किया. है। उसमें लिखा है कि 
किसानों का कारोबार फिर से ठीक तोर पर चलाने ओर उनकी 
खुशहाली के लिए यह निहायत जरूरी है कि रेलें खेती की पेदा- 
बार पर किराया-भसाड़ा एकदम कम कर दें | इसलिए हम सिफ़ारिश 
करते हैं कि रेलवे बोडे और दूसरी प्रतिनिधि संस्थाओं को इधर 
खास ध्यान देना चाहिये। इसका अथ यह हुआ कि कमीशन की 
राय में किसान की खशहाली के लिए महसूल कम करना बहुत 
जरूरी हैं; लेकिन हमारा रेलवे वोडे ठीक किसानों के संकट के 
समय भाड़ा बढ़ा देता है, ताकि सरकार का वजट संतुलित रह 
सके । दोनों की नीतियों में इस सत-भेद की टीका करने की कोई 
जरूरत नहीं । विज़िनेसमेन्स कमोशन ओर एग्रिकलचरल कमीशन 
को यह सम्सतिं है कि माँग के साथ-साथ अगर माल ले जाने का 
खच्च भी वढ़ा दिया जाय, तो इसका परिणाम यह होता हैं कि ख़च 
हमेशा के लिए बढ़ जाते हे ओर लागंत भी इस तरह हमशाः 
घढ़ती जाती है ।” .लेकिन हमारे रेलवे वोड पर इंस दल्लील का कोई 
असर नहीं पड़ता | उसका कार्य-क्रम यह है कि पहले खच बढ़ा 
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लेना और फिर उसे पूरा करने के लिए किराया-भाड़ा बढ़ा देना । 
इस तरह यह सिलसिला हमेशा जारी रहता है और देश का 
व्यापार नृष्ट होता चला जाता है। खेती जाँच ट्व्यूनल ने भी 
रेल-भाड़े की कमी के महत्व को स्वीकार करते हुए वेलजियम का 
उदाहरण पेश किया है, जहाँ छोटी रेलों का एक जाल-सा बिछा हुआ 
है और सारे माल को इधर से उधर पहुँचा दिया जाता है | हिन्दु- 
स्तान में कुछ सालों से रेलों ने चीनी व्यवसाय को जो थोड़ी-सी 
सहायता दी है, उसका परिणाम भी काफ़ी सन्‍्तोपजनक हुआ 
है | यह इस बात का प्रमाण है कि रेलें व्यवसाय की उन्नति में 
बहुत सहायक हो सकती हैं। 
रेलवे का किसी देश के व्यापार-व्यवसाय की उन्नति सें 
कितना भारी भाग है, यही समझ कर सरकार ने नये विधान में 
रेलवे को जनता के प्रतिनिधियों की असेम्बल्ी के नियंत्रण से 
वाहर रखा है। रेलवे के प्रवन्ध के लिए सरकार ने एक स्थायी 
रेलवे घोड बनाया है, जिस पर लोकमत का अधिकार या निय॑ं- 
त्रण न हो सकेगा । इसका साफ अथ यह है कि भविष्य में भी 
हम भारतीय व्यवसाय के द्वित को मद्देनजर रखते हुए रेलवे की 
नीति का निर्धारण न कर सके। ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड के हितों 
को भारतोय हितों पर तरजीह देती रहेगी और भारतीय व्यवसाय 
चमक न सकेगा | 
कभी-कभी यह दलील दी जाती है कि रेलें कभी जहाजं का 
मुक़ावला नहीं कर सकतीं, क्योंकि रेलवे का चालू खर्च जहाजों 
रेल बम से बहुत ज्यादा होता हे । यदि यह्‌ ठीक है, तो 
सह क्या हम पूछ सकते हैं कि तव फिर अग्रेज़ सरकार 
ने भारत के जल-समार्ग से चलने वाले व्यापार को; 
जो उनके आमने से पहले ही यहाँ अच्छी हालत में था, क्यों निरू- 
स्साहित करके खत्म कर दिया? सर काटन ने एक स्थान पर लिखा 
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“मेरा बड़ा सवाल तो यह है कि भारत जो चीज़ चाहता है, वह 
जलमागगे के विकास से पूरी हो सकती है। रेल अब तक विलकुल 
असफल हुई हैं। वे कम महसूल पर सामान नहीं ले जा सकतीं । * 
स्टीम वोटों की नहरों पर रेलों से आठवाँ हिस्सा खच होगा। 
नहरों से बहुत सस्ते में ओर जलडी माल पहुँचाया जा सकता है ।” 
नदियों व नहरों की कमी नहीं है। यदि जहाज़ों से माल ले 
जाने का खच्े कम होता है, तो जहाज़ी व्यापार को नये वैज्ञा- 
निक आविष्कारों को सहायता से फिर उन्नत करने से किसी को 
दुःख न होगा | हम जिस वात पर जोर देना चाहते हैं, वह यह 
है कि रेल हों या न हो, जहाजु हो या न हो, सरकार का यह 
फ़ज़े है कि चह साल ढोकर ले जाने का सस्ता इन्तजाम करे। 
यदि सरकार किसानों की कुछ भी सद॒द करना चाहती है, तो खेती 
की पैदाबार के वितरण का खर्च बहुत कम हो जाना चाहिये । 

देहाती इलाकों के आन्तरिक भाग के यातायात साधनों के 
बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। देहातों में न तो पक्की सड़के 
ओर न कच्चों । गाँवों के पुराने रास्ते भी खेतों में शामिल कर 

गये हैं | 
हिन्दुस्तान में प्राकृतिक और कृत्रिम रनों की कसी नहीं 
है, जिनसे बहत कम ख़च सें वह्त ज्यादा विजली पंदा की जा 
की सकती है । यदि किसी देश में विजली बहुत सस्ती 
तेयार हो, तो उसकी ताक़त से बहुत से कल्लन-कार- 
खाने भी कम खर्च में चलाये जा सकते हैं। कोयला 
टस्तान के सिर एक हिस्से सें मिलता है ओर इसे एक स्थान 
से दसरे स्थान तक ले जाने का ख़च भी वहुत ज्यादा पड़ता है । 
इसलिए कोयले की सहायता से सस्ती माफ तैयार नहीं की जा 
सकती | मिट्टी का तेल भी सारत में नहीं मिलता | वरसा का तले 
आता है, तो उस पर अंग्रेज़ी कम्पनी का अधिकार हैं। वह 


शथं 


शः हर 


&॥# 


त्रिजले 
' ताकत 
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खूब सहये दार्मो तेल वेचती है, इसलिए उससे भी सस्ती शक्ति 
पेदा करना असंभव है । गाँवों में धन्धों की तरक्की के लिए सस्ती 
ताक्रत को पैदा करना बहुत जरूरी है। वहुत-से स्थानों पर जहाँ 
न नहर हैं और न कुएं, १०० फीट नीचे से पानी निकालने के 
लिए भी सस्ती ताक़त का किसानों को मिलना ज़रूरी है । हिन्द 
स्तान में भाग्य से बहुत-सी नदियाँ, नहरें और प्रपात हैं, जिनसे 
विजली पैदा की जा सकती है । इस दिशा में सरकार ने वहत 
कम काम किया है । पश्चिमी संयुक्तमाँत में थोड़ा-बहुत काम 
हाल में ज़रूर हुआ हैं; लेकिन अभी वह बहुत थोड़ा है. और 
वहाँ के दर भी अभी ज्यादा हैं। किसान अपनी आमदनी में से 
इसका भारो बिल आसानी से नहीं चुका सकता। 
रूस ने यह सिद्ध कर दिया है कि मुल्क की उन्नति के लिये 
सबसे पहली जरूरी चीज कम ख़च पर विजली की ताक्नतत पदा 
करना है । उसने महसूस किया कवि 
आजकल के ज़माने में चाहे खेती की 
उन्नति हो या धन्धों की, दोनों की सफ़- 
लता का रहस्य इसी में है। रूस में ऐसे स्थान की कमी नहीं हे, जहाँ 
से मिट्टी का तेल निकल सकता हो ; लेकिन फिर भी खेती की 
उन्नति के लिये उसने विजली की ताकत पैदा करने पर इतना जोर 
दिया । यों तो देश की सभी प्रकार की उन्नति के लिये व्रिजली जरूरी 
: हैं; लेकिन खेती के खयाल से इसकी जरूरत और भी ज्यादा हें, 
क्योंकि खेती के धन्धों में सबसे कम लाभ होता है। खेती की 
उन्नति सिंचाई और खाद पर निभर है| कँओं से सिंचाइ सस्ती 
ताक़त पर निर्भर है ओर खाद की समस्या भी उस समय तक 
आसानी से हल नहीं हो सकती जब तक वायु से कृत्रिम तोर पर 
नाइटोजन प्राप्त न की जावे। शाही खेती कमीशन ने बिल्कुल 
ठीक लिखा है कि--“यहाँ खाद सें नाइट्रोजन की बहुत कमी 


खेती के लिये बिजली 
का उपयोग 
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लोगों का ध्यान उद्योग-न्धधों की ओर खींचना चाहिये।” 
इस कमीशन ने बहुत-से धन्धों के' लाम भी गिनाये है | 
उतने विस्तार में न जाकर हस सरकार व जनता का ध्यान इस 
ओर खींचना चाहते हैं कि दूध, अनाज और तेल से सम्बन्ध रखने 
वाले धन्धे बहुत महत्त्वपूर्ण हैं ओर हर एक गाँत में चालू करने 
चाहिये । खाद्य पदार्थों के आयात के आँकड़ों पर सरसरी नज़र 
डालने से ही यह स्पष्ट हो जायगा कि इनका आयात लगातार 
बढ़ता जा रहा है । हज़ारों-लाखों मत जो और जई पेंदा करने 
बाले भारत के लिए क्‍या यह शर्मकी बात नहीं है कि वह 'कुबेकस- 
ओटस,” पल बारले' ओर ओट सील' के लिए दसरे देशों का मेँह 
ताके ? सालाना लाखों मन आलू, चावल, मक्का ओर दूसरे 
अनाज पैदा करने वाले मुल्क के लिए क्या यह कम शर्म की बात 
है कि चह अपने कल-कारखानों के लिए निशास्‍्ता आदि दूसरे 
देशों से मंगावे ? कुछ सालों से फल भी बाहर से आने लगे हैं । 
इसका एक मात्र कारण यह है कि देहाती व्यच्साथों की ओर 
किसी का ध्यान नहीं जाता | देश के धन्धों की उन्नति के खयाल 
से ही नहीं, वल्कि इस खयाल से भी इधर ध्यान देना जरूरी है 
कि किसान की आमदनी बढ़े बिना वह कभी सुखी नहों हो 
सकता | देहाती व्यवसायों की उन्नति सामान्य व्यवसाथों की 
उन्नति से भिन्न चीज़ हैं । देहाती धन्धों में थोड़ी पूंजी; लेकिन 
अच्छे संगठन ओर संरक्षण की जरूरत हैं इनकी उन्नति 
से न सिफ़ किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा; प्रत्युत 
साथ ही साथ उसका सानसिक दृष्टिकोण भी उदार होगा | 
जिस जमीन पर ओर कोई फसल पेंदा नहीं हो सकती, उस 

ज़मीन में जंगल लगाना भी बहुत महत्वपूण चीज़ हैं। अगर 
नये जंगल घादियों, वंजर व रेतीली जमीनों में ठीक क्रिस्प के 

लगाना. वृक्ष लगाये जावें और उनकी देखभाल की जाय, 
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त्तो सस्ता इंधन ओर चारा चहुतायत से मित्न सकता है । 
अद्पि अकृति ने इस दृष्टि से हमें काफ़ी साधन दिये हैं 
लेकिन उससे फ्रायदा नहीं उठाया जाता | किसान गोबर का कीमती 
खाद जला न डालें, इसलिए उन्हें सस्ता इंधन देने की सख्त ज़रू- 
रत है और इस खयाल से जंगलों का बनाना और दरख्तों का 
लगाना बहुत उपयोगी सिद्ध होगा | वेज्ञानिकों का कहना हैं कि 
जंगलों से दो लाभ और भी होते हैं | एक तो वे बाढ़ों को 
रोकते है ओर दूसरे सूखा या अनावृष्टि भी नहीं होने देते । यही 
कारण है कि दूसरे देश इस दिशा में बहुत ध्यान दे रहे हैं। फ्राँस 
ने पिछली सदी में ३० लाख एकड़ों में नये जंगल लगाये | अमेनी 
से पिछले ४० सालों सें १० लाख एकड़ जंगल लगाये | डेनमाक 
में ६ लाख एकड़ जंगल है, इसमें से २ लाख एकड़ सिफ़े प७्प 
से १६८८ तक जंगल बनाये गये हैं। भारत में जंगल बनाने की 
दिशा सें बहुत ही कम काम हो रहा है । 





४८; 
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आर्थिक संकट के इन दिनों में जनता व सरकार दोनों को 
मिल कर इस संकट को दूर करने के लिए काम करता चाहिए 
अेवेकॉरी सल्थाओ लेकिन यदि जनता की ओर से 
हल आंशोव सात की तकलीफ़ों की जाँच करने के 

।$ लिए कोई संगठित. प्रयत्न होता है, तो 
संरकारोडसे शक व शुबह् की नजरों से देखती है। देश ने 
कई बार>जोरों से यह . सांग पेश-की कि .सरकार खेती सम्बन्धी 


८4 
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आँकड़ों का संग्रह कर यह जाँच करे कि क्‍या खेती के पेशे से 
कुछ आमदनी भी होती है या किसान लगातार घाटा ही उठा रहा 
है! क्‍या खेती की आमदनी से वह लगान व आवपाशी के खर्च 
भी वरदाश्त कर सकता है ? लेकिन सरकार लोगों की इस उचित 
गपर भी चुप्पी साधे रही है ओर वह पुरानी रफ्तार से माल- 
गुज़ारी ब आवपाशी के टैक्स बसूल करती रही है | लगान की 
छूट के बारे में उसकी दलील यह रही है कि सरकार व किसान 
के बीच लगान का कोई ठेका नहीं है, इसलिए सरकार को 
कोइ मतलब नहीं हैं । इसीलिए मालगुज़ारी व लगान में बहत 
थोड़ी छूट दी जाती रही है । किसान ने जब कभी लगान व साल- 
गुजारी में कमी करने की आवाज़ उठानी चाही है, सरकार कठो- 
रता से उसे दब्ाती रही है। यह हमारी बदनसीबी है कि यहाँ 
किसानों की सेवा करने वाले सावजनिक कार्यकर्ताओं को सरकार 
खतरनाक समझती रही है | यदि कभी किसी सावजनिक संस्था ने 
किसानों के सम्बन्ध में कोई आन्दोलन चलाया भी, तो सरकार 
उसे वाग़ी करार देती रही है और उस संस्था के कार्य-कर्ताओं को 
जेलों में बन्द करता उसकी नीति रही है। इसका नतीजा यह 
हुआ कि दसरे म॒ल्कों में शर-सरकारी संस्थाएं किसानों की जो 
सेवा कर रही है, उससे भारत के किसान अवतक बचित रहे है । 
खेती की उन्नति के लिए यह निहायत जरूरी हैँ कि एक 
अखिल देशीय किसान सभा हो, जिसकी शाखाएं एक-एक गाँव 
में फैली हुई हों । कार्य-कर्ताओं की एक ऐसी श्रेणी तैयार हो, जो 
किसानों की सेवा को अपना फ्र्ज्ञ समझे और इस सम्बन्ध में 
सच प्रकार कष्ट-सहन व बलिदान करने को तेयार हो। सिफ़ 
सरकार पर आश्रित रहने से कभी काम न चलेगा। डेनमाक में 
शिक्षा और सहयोगसम्बन्धी सारा काम ग्रर-सरकारी संस्थाओं ने 


( किया है | यह और वात है कि इन संस्थाओं को वहाँ सरकार को 
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परिचित होता है, तो फिर किसान की उन्नति की क्‍या उम्मीद हो 
सकती है ? इन तीनों महकमों का एक-दूसरे से इतना गहरा 
सम्बन्ध है कि यह देखकर आश्चय होंता है कि ये महकमे क्‍यों 
अलग-अलग अधिकारियों के छुपुर्द किये गये ९ 
हम पहले कहीं लिख चुके हैँ कि किसान को नहरी पानी के 
लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकानो पड़ती है। नहरों पर जो 
भारी रक्तम लगी हुई है, उसका सूद भी 
उसे ही चुकाना पड़ता है। हमें मह- 
कमा आवपाशी की ऊंची दरों पर भी कोई 
शिकायत न होती, यदि उसका सारा ध्यान किसान की सहा- 
यता करने के बजाय अपनी आमदनी और लाभ दिखाने की ओर 
न रहता । उसके सामने हमेशा एक ही उद्देश्य रहता है. कि चाहे 
फ़सल को नुक्सान पहुँच जाय; लेकिन उसका पानी वच जावे। 
' जब नहरें बनाई गई थीं, तव किसान को हर अकार की सहूलि- 
यतें दी जाती थीं; लेकिन जब लोग नहरी पानी के आदी हो 
गये, तो सरकार ने हर साल उसी नहर में से नई-नई शा्खें बनानी 
शुरू कर दीं ताकि ज्यादा रकवे में पानी पहुँचा कर ज्यादा पेसे 
वसूल किये जा सकें; लेकिन उन्होंने इससे होने वाले दुष्परिणाम 
की चिन्ता नहीं की । नदियों में पानी तो एक सीमा सें रहता हैं 
और उसे वढ़ाना अधिकारियों के वस की बात नहीं है। आवपाशी 
का चेन्न बढ़ाने का अर्थ यह है कि अफसरों की राय में नहरों में 
पानी बहुत है; लेकिन इस बात की कोई अफसर गारंटी नहीं दे 
सकता कि उतना ही पानी हमेशा मिलता रहेगा। जब नदियों में 
पानी की कुछ कमी होती है, तब सारे सिंचाई-क्षेत्र को नुफुसान 
होता है । यदि बढ़ाये गये नये सिंचाइ-क्षेत्र को उसी हालत सें 
पानी मिलता, जब कि नहरों में काफ्झी ज्यादा पानी आता, तब तो 
१० 


सरकार की आवपाशी- 
नीति 
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कोई शिकायत न थी; लेकिन जब चह रकवा भी हमेशा के लिए 
सिंचाइ-क्षेत्र का अंग वन जाता है, तव इसकी हानियाँ उन दिलों 
साफू नज़र आने लगती हैं, जब कि पानी की कमी हों। पानी 
की कमी होने पर न पहले वाले रकवे को ठीक पानी मिलता है 
ओर न पीछे बढ़ाये गये रकवे को | सरकारी विशेषज्ञों व अफ- 
सरों का कहना है कि नहरों का उद्देश्य फ़सलों की रक्षा करना 
हं--जब बारिश न होती हो तो फूसलों को तबाह होने से बचाता 
है, इसलिए जितने ज्यादा-से-ज्यादा रकवे को पानी पहुँच सके, पहुँ. 
चाना चाहिये; लेकिन वे इसकी जिम्मेबारी अपने ऊपर नहीं लेते 
कि फ़सलों को तेयार होने के लिए जितना पानी जरूरी हो, उतना 
पहुँचावें । अगर सरकार की यह स्थिर नीति है, तो नहरों की 
क्तीमत दुर्भिज्ञ के बीमे के सिवा कुछ नहीं है | अगर यह हालत 
है, तो सरकार को ज़मीन पर मालगुजारी बढ़ा कर आवपाशी का 
टेक्स लेना छोड़ देना चाहिये; लेकिन हम जानते हैं. कि सरकार 
नहर से सींची जाने वाली ज़मीनों से आवयाने के सिवा साल- 
गुजारी सी ज्यादा वसूल करती है । फिर कुछ समय वाद साल- 
गुजारी और भी बढ़ा देती है। इस तरह नहरी इलाक़े के किसान 
को बढ़ी हुई मालगुजारी और आवयाना दोनों देने पड़ते हैं। 
दोहरा टैक्स वसूल करने का सरकार के पास कोई जवाब नहीं। 
. यदि नहरें आवपाशी की सुविधाएं पहुँचाने के लिए है, तो फिर 
सरकार की यह ज़िस्सेबारी है कि पाती ठीक समय पर और उचित 
मात्रा सें पहँचावे । ऐसी हालत में यदि पानी की कमी के कारण 
फ़सल खराव होती है, तो उसकी भरपाई सरकार को करनी चा 
लेकिन वीसियों बार हसारा अपना यह वहुत बुरा अनुभव है कि 
जब सारी फ़सल विलकुल तबाह हो जाती है, तव भी आवसाने में 
कोई छूट नहीं की जाती | किसान में इतना साहस ही नहीं है कि 
वह अफ़सरों तक पहुँच सके | क़ानून के अनुसार भी नुक्तसान की 
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सांग नहीं की जा सकती, इस विपस स्थिति से किसान को वहुत 
हानि होती है । कभी-कभी पानी महीने में सिफ्रे एक चार मिलता है, 
गन्नेजे-सी क्रीमती पैदावार भी, जिसमें काफ़ी रुपया लगाना 
पड़ता है, कभी-कभी महीने में एक बार भी पानी न मिलने से 
सूख जाती है | कभी-कभी गेहूँ या अन्य फ़सलों को सिर्फ़ एक 
बार पानी मिलता है और फिर भी आवयाना पूरा-का-पूरा वसूल 
कर लिया जाता है। सारे देश सें एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है, 
जहाँ कि किसान की पानी की कमी से तुक्सोसान न उठाना 
पड़ता हो । 

इस सव के अलावा रेलों और नहरों की वजह से मुल्क के 
कुदरती पानी के निकास को चहुत नुक्सान पहुँचा है। १६२२ 
३० सें उत्तरी वंगाल का प्रसिद्ध दुर्भिक्ष रेल 
की सड़क के कारण पानी रुक जाने से ही 
हुआ था। अक्सर देहातों में निकास का 
इन्तज़ाम न होने से पानी रुक कर वदवू करने लगता है. ओर 
वीमारियाँ फेलाने लगता है । कुदरती पानी के निकास का प्रव॒न्ध 
नहरी महकमे को करना चाहिए; लेकिन नहरी अफ़सर कभी 
इधर ध्यान नहीं देते | कई इलाकों में नहरों ने कुछ ज़मीनों को 
खेती के ही अयोग्य वना दिया है । 

भारत सरकार व आन्तीय सरकारों की कृपि-तीति निश्चित 
होनी चाहिए | कृपि-नीति का मूलभूत आधार किसान की खुश- 
हाली होनी चाहिए। यह प्रसन्नता की बात है. कि प्रान्तीय शासच- 
विधान के वाद से प्रान्तों की लोकग्रिय पार्टियों के हाथ में प्रान्तों 
का शासन-सूत्र आ गया है और वे, खास कर कॉग्रेसी सरकारें 
किसानों की ओर पिछली भयंकर उदासीनता को छोड़ कर 
किसानों के ज्िण तरह-तरह के क्रानून बनाने लगी हैं. । यद्यपि वे 
असी तक किसानों के हित के लिए सब उपाय अमल में लाने में 


पानी के निकास का 
प्रबन्ध 


भाग ४--उपाय 
३९६8 


अग्रत्यक्ष्‌ उपाय 

“खेती सिफ़ः असल उठा कर पैसा पैदा करने का नाम नहीं 
है । न खेती भदेज एक व्यवसाय था व्यापार ही है यह तो एक 

मावश्यक सार्वजनिक वा है । राष्ट्र के हित के लिए निजी 
सौर पर जमीन श्स्तेमाल व देख-भाल करके यह संबा करते 
है । किसान जब अपने जीवन की आवश्यकताओं का पूरा करते 
यथा निजी त्ञाभ उठाने के लिए भी खेती करता हूँ, तब भी बह 
राष्ट्रीय जीवन भूल आधार की ही करता है। खेती 
पर हमेशा राष्ट्र के हित का स्पष्ट ओर से असर 
अड़ता है । खेती का “हत्त्व राष्ट्रीय हित की दृष्टि से. बहुत ऊँचा 
है और राष्ट को रे हरदाशितापूर् नीति से खूब सोच- 
समभ कर चिन्ता करची चाहिए उह सिर इसलिए नहीं कि 
दशा के आकृतिक ओर मानवीय साधनों की रक्षा करनी है, वल्कि 
ए भी कि उनके हारा राष्ट्र की रक्षा हो, देश की सर्वोंग 
समद्धि हो और देश राजनैतिक व साम्राजिक योग्यता 


पैदा हो |? 
विजिनेस सेन्स कमीशन प्र० २५ 
संयुक्त राष्ट अमारका में नियक्त मीशन के विद्वान सदस्यों 
की ऊपर लिखी सम्मति दरअसल डेप महत्त्वपूर्ण है। संसार 
देशब्यापी के हर एक देश +र यह सचाई लागू होती हं कि 
योजना किसान के हितों की रत्ता करना अत्येक देश की 
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भूखी जनता की उदर-पूर्ति महज्ञ बड़े-बड़े भारी पारिडत्वपूर 
या हृदय-स्पशी शब्दों से नहीं हो जाती शानदार वक्तताओं से 
किसी खास वात के लिए जोश तो पेदा किया जा सकता है. 
लेकिन उससे किसानों को जीवनसम्बन्धी शिकायतें दर नहीं हो 
सकती | उपयु क्त कमीशन ते ठोक ही कहा हैं कि “किसानों की 
वहुत समय से चली आने वाली दीमारी सिफ्र शक्ष्कर लिपटी 
राजनेतिक गोलियों से दर नहीं हो सकती ।” सेकड़ों देशी विदेशी 
लेखकों से हिन्दुस्तानी किसान की करुण कहानी लिखी है, और 
अचब यह निहायत जरूरी है कि उनकी हालत सुधारने के लिए 
वाक़ायदा एक योजना तेयार की जाय | हम इस पएप्ठों में कुछ' 
उन प्रसुख उपायों का निदेश करेंगे, जिन से किसान की ज्यादातर 
शिकायतें दर हो सकती हैं।सोवियट रूस ने अपने देश की 
जनता के लाभ के लिए ज्ञो योजना वनाइ है, उसके गुण-दोपों 
की आलोचला में न जाते हुए भी इतता हस कह सकते हैं कि 
उसकी पांचसाला योजना ने सभी लोगों का ध्यात विशेष रूप से 
अपनी ओर खींच लिया हे | सारा-छा-सारा राष्ट्र ही एकदस 
योजना को अपनाने के लिए कसर कस कर खड़ा हो गया। 
प्रत्येक स्त्री, परुष और चालक या वढ़ा उसकी सफलता के लिए 
सरकार को सहयोग देने के लिए तेयार हो गया | इसका पारंणास 
भी आश्वयक्ारक हुआ। संसार के प्रायः सभी राजनीतिज्ञा ने 
शुरू में इस योजना का मज़ाक उड़ाया था ओर इसकी असफलता 
की भविष्यवाणी की थी: लेकिन थोड़े समय वाद ही उन्हें सालूस 
हो गया कि उनकी सविष्यवाणी झूठी थी | रूसियों ने जो महत्त्वा- 
काँक्ापूण योजना बनाई थी, उसे पूरा करने सें ४ साल भी 
 लगे। चार सालों में ही वह वड़ी सारी योजना पूरी होगइ 

इसकी सफलता का झुख्य कारण यह था कि समस्त राष्ट्र चे इस 
योजना की सफलता को ही अपना लक्ष्य साव लिया था। उसने 
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पूरी ईमानदारी, श्रद्धा, और लगन के साथ इसे कामयाव बन्ताने 
की पूरी कोशिश की | इसलिए जनता को वर्तमान अवनति के 
गहरे गढ़े से निकालने के लिए सब से पहले जिस चीज़ की 
ज़रूरत है, वह यह है कि जनता में खुद अपने भाग्य-निर्माण 
ओर उन्नति के लिए दृढ़ संकल्प पेंदा हो। हमें पूण विश्वास हें 
कि अनेक दोषों, त्रटियों ओर करमियों के होते हुए भी यदि किसी 
निश्चित सुधार-योजना को पूरा करने का जनता दृढ़ संकल्प कर 
ले, तो खशहाली का युग जल्दी ही आ सकता है 

विजिनेस मेन्‍्स कमीशन ने एक स्थान पर ठीक ही लिखा है 
कि--साधारणतः किसान चतुर और वहुत सोच-समम कर 
कास करने वाला होता है; लेकित उसकी 
ख़शहाली ज्यादातर ऐसी शक्तियों पर निर्भर 
करती है, जो उसके नियंत्रण के बाहर 
होती हैं, इसलिए उसके दिल पर भाग्यबाद की छाप जम जाती हैं | 
ओर वह अपने पेशे में लापरवाह भी हो जाता हैं। तक़दीर पर 
हाथ धरे वेठना या लापरवाही दोनों ही किसी धन्ध की उन्नति 
के लिए खतरनाक हैं |” ( प्रृ० १११ ) 

भारतीय किसान के लिये तो यह वर्शन और भी ठीक हैं. । 
इस लिए सब से पहला काम हमें जो करता होगा, वह किसानों 
में इसी भाग्याद और उसके परिणामस्वरूप सुस्ती और 
लापरबाही के विरुद्ध जहाद है । जब तक उनमें यह्‌ खयाल बना 
हुआ है कि उनकी दुदशा का कारण उनकी वरद्क्रिस्मती है, तब तक 
उन्नति नहीं हो सकती । लगातार पीढ़ियों से आने वाली दुदशा 
के कारण किसानों के दिलों में ऐसा विश्वास घर कर गया हें 
कि सुधार का उपाय जानते हुए उनमें कुछ करने का उत्साह 
पेदा नहीं होता। इस लिए पहला काम उसमें आशायाद का 
संचार करना है | हमें उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहिये कि 


/ भाग्यवाद के विरुद्ध 
जहांद्ध 
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प्रकृति ने उन्‍हें वहुत साधन और सुविधायें दे रखी हैं । यदि 
उन्हें शिक्षित भाइयों के अमली सहयोग और सहायता का भी 
आश्वासन दिया जाय, तो इसमें संदेह नहीं कि वे भी आशा और 
उत्साह से कमर कस कर खड़े हो जायंगे”। चस, आधी लड़ाई 
की जीत यंहीं हो गई | हस यह मानते: हैं कि यह काम बहुत 
चड़ा ओर कठिन है; लेकिन धेये, वुद्धिमता और खास तरीके से 
कास करने पर सब कठिनतायें दूर हो जावेंगी | असफलता का 
भय ओर आत्म-विश्वास की कमी राष्ट्रीय पाप हैं, साग्यवाद ओर 
निराशावाद राष्ट्र के सब से चड़े शत्र हैं !! हमें उनसें आशा, 
साहस आर उत्साह का संचार करके कहना चाहिये-- ज्योगिन 
पुरुषलिहसुपंति लक्ष्मी: ।? 

पिछले प्र॒ष्ठों को पढ़ने से पाठक शायद समझे कि हम फिर 
पिछले दिनों को जब हर एक गाँव आत्मनिर्भर और आत्म- 
सनन्‍्तोपी था, वापस लाना चाहते हैं | उन 
दिनों के तरीके अच्छे थे या बुरे, वे भारत 
के लिये अनुकूल हैं या नहीं, इस चचा में 
गये विचा सी हम यह निःसंकोच कह सकते हैं कि अब पुराना 
जमाना फिर वापस नहीं आ सकता | आज १६३६ इं० में डसे 
फिर वापस लाने का आन्दोलन कोई असली हल नहीं हैं। आज के 
वैज्ञानिक युग में लोगों से फिर वही वात्रा आदस के तरीके 
इस्तेमाल करने के लिए कहना अक़्लमन्दी नहीं है । आज 
रहत-सहन का जो ऊंचा पेसाना वन चुका है, उसे फिर से पहले 
की निचली सतह पर लाना संभव नहीं । आज पुराने जमाने 
को सादगी लोगों के दिलों को अपील नहीं कर सकती । चह 
तभी संभव हो सकता है, जब भारतवर्ष इतना अधिक शक्तिशाली 
हो जाय कि वह समस्त संसार के भी लोकमत को बदल सके हि 
जब हिन्दुस्तान को बाहरी दुनिया के साथ चलना है, तब उसे 


पिछला समय नहीं 
आ सकता 
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पीछे की ओर लेना बन्द करना पड़ेगा। उसकी मुक्ति वर्तमान 
सभ्य राष्ट्रों के आधुनिक मार्ग पर चलन में ही है। 
जनता में संगठन की शक्ति और महत्व का अ्रचार करना 
चाहिये। वर्तमान जभ्यता सें सफलता पाते की पहली सीडी 
संगठन संगठन हे । हिन्दू शास्त्रों ने भी संघ शक्ति: कलों युगे! 
कह कर संगठन की शक्ति को संजूर किया है । ६७ 
कितने ही शक्तिशाली क्यों न हों, संगठित संसार से सुकावला 
नहीं कर सकते । राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी 
क्षेत्रों में संगठनः दमारा आदर्श होना चाहिये | 
यदि आज भी हम अकेले रहने या व्यक्तिवाद में विश्वास 
करते रहेंगे, तो हसारा भविष्य अन्धक्वारसय होगा । 


।+] 
ष्द् 


स्वदेशी का. ही इतना भार है कि अब उसे वह कुछ दिन और भी 
नरदाश्त नहीं कर सकती। इस का यह अर्थ नहीं है 
कि हमारी धरती की उपज हमारे देश-बासियों को 
भोजन नहीं दे सकती । नत्युत भारत भूमि ७० करोड प्राणियों की 
डदरपूर्ति कर सकती है, इसमें सन्देह नहीं ; लेकिन आज के 
अन्तराष्ट्रीय युग में कच्चे माल का निया 

« अक भारतवर्ष को सैकड़ों तरह के माल के लिए विदेशों पर 
पक 


त्रत 


यात भी तो आवश्यक हैं। 


निभेर रहना है, तवतक उसे आयात के बदले में अपने कच्चे 
साल का निर्यात करना ही होगा । वह संसार से अपने को अलग 
कर ही नहीं सकता। फिर जबतक विदेशों से कच्चे माल की 
माँग आती है, और अच्छा मूल्य मित्रता है, तवतक कच्चा साल 
चहाँ जायगा ही, चाहे उसके कारण यहाँ के गरीब भारतीयों को 
भूखा ही रहना पड़े। इसके लिए जरूरी हैं. कि यहाँ के ग़रीब 
किसानों की क्रय-शक्ति बढ़ाई जाय और वे अपनी दयनीय आर्थिक 
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स्थिति के कारण अपने आप भूखे रह कर अपनी फ़सल बेचने 
को वाधित न हों। उद्योग-धन्धों की उन्नति के बिना क्रयशक्ति: 
नहीं वढ़ सकती। इसका इलाज यह है कि खेती पर गुज़ारा 
करने वाली भारी संख्या में से एक बड़े हिस्से को दसरे धन्धों की 
ओर लगाया जाय । विज़िनेस मेन्स कमीशन की रिपोर्ट में लिखा 
है कि वेज्ञानिक खेती से पेदावार बढ़ने का परिणाम सदा किसान 
का फ़ायदा नहीं होता, डसे तो बहुत दफ़ा सुक़सान सी उठाना 
पड़ता है । यही कारण है कि खेती में वेज्ञानिक साथतों का प्रयोग 
इतने धीरे-धीरे बढ़ रहा है । इसके वाद कमीशन इस नतीजे पर 
पहुँचा है कि किसान की आमदनी वढ़ाने का एकसात्र तरीक्ता 
ज़मीन पर गुज्ञारा करने वालों को संख्या घटाना है। यह उसः 
देश के ग्रामाणिक विद्वानों की सस्सति हें; जहाँ सिर २४ फ्रीसदी 
जनता खेती पर गुजारा करती है, भारत में तो, जहाँ ७० फीसदी 
जनता खेती पर निर्वाह करती है, यह दल्लील और भी जोरों के 
साथ लागू होती है । इसलिए हमें अपनी काफ़ी वड़ी तादाद खेतीः 
से हटा कर दूसरे धन्धों में लगानी पड़ेगी । १८८० ३० में दुसिक्ष॒ 
कमीशन-ने भी अकाल के भयंकर परिणासों पर विचार करते के 
बाद यह राय दी थी कि “इसका मुकस्मल हल खेतीके अलावा ओर 
ऐसे धन्यों की तरक़्की पर है, जिन पर अतिवर्षा, अनाबृष्टि आदि 
प्राकृतिक विपत्तियों का बहुत कम असर पड़ता है ।” यह सम्मति 
आज से ६० साल पहले दी गई थी, जबकि ५८ फीसदी आवादी 
खेती पर गुजारा करती थी | आज तो, जबकि ७१ फ़ीसदी जनता 
खेती पर निर्वाह करती है, यह सचाई और भी आदरणीय है । 
देश में उद्योग -धन्धों की तरक़्की यद्यपि आसान नहीं है, तथापि 
असमस्भव भी नहीं है । यदि पंजीपतियों को यह विश्वास दिलाया 
जा सके कि उनकी पली से काफ़ी आमदनी मिलन सकेगी तो 
कारखाने चलाने के लिए शीघ्र ही धन संचय हो सकता है। 
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सरकारी काग्जों और सेविंग वेंकों में काफ़ी रुपया पड़ा हुआ है । 
यदि सरकार कारखानों की सहायता का वचन दे तो एक दम हमारा 
सारा कच्चा माल मूल्यवान वस्तुओं में परिणित हो सकता हैं । 
जापान ने थोड़े ही बरसों सें सरकारी सहायता से अपने उद्योग- 
धन्धों की तरक्की की है। फिर पेजीपति भी रुपया लगाने को तैयार 
हो जाबेंगे। यदि उन्हें यह विश्वास हो जावे कि उनका माल चाहे 
विदेशी माल से थोड़ा-सा महँगा भी हो, विक जावेगा । इसके लिए 
देश में स्वदेशी की भावना पैदा करनी होगी । 

यदि हम ३४ करोड़ भारतीय एक वार स्वदेशी-श्रत का दृढ़ 
संकल्प कर लें, तो फिर न हमें सरकारी सहायता की अपेक्ता 
करनी होगी और न विदेशी साल्न के स॒क़ावले का डर | हिन्दुस्तान 
का आन्तरिक व्यापार विदेशी व्यापार से ११ गुना है । इतने बढ़े 
वाजार के होते हुए यदि हमारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बन्द भी 
जाय, तो खास चिन्ता की वाव नहीं | सिर्फ ज़रूरत हैं, दृढ़ संकल्प 
की । चाहे स्वदेशी माल कुछ घटिया भी हो, सहँगा भी हो, तो भी 
स्वदेशी माल लेने की दृढ़ भावना से हमारे देश की आशिक 
समस्या हल हो सकती है। स्वदेशी खरीदों! यह हमारा मल मंत्र 
होना चाहिए। हम सदियों से गुलाम हैं ओर संगठन, आत्म- 
विश्वास और हृढ़ संकल्प के वल को भूल चुके हैं। संसार में 
कोई ऐसी शक्ति नहीं, जो ३५ करोड़ भारतीयों के दृढ संकल्प 
का भुक्रावला कर सके | 

महात्मा गान्धी ने चरखे और खद्दर का नया आर्थिक आन्दो- 
लन जारी किया है। इस धन्धे के कारण आज लाखों प्राणियों का 
उदर निर्वाह हो रहा है । चरखा संघ की १६३७ की 
रिपोर्ट से मालूम होता है कि चरखा संघ के बुनकरों 
ओर कत्तिनों की संख्या क्रमशः १३५६८ ओर १४७७४६६ थी। 
इसके अलावा, धोवियों, रंगरेजों आदि को संख्या भी हज़ारों में 


घरेलू धन्वे 
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ु सर है । इस बारे में डेनमाक का इतिहास हमारी आँखें खोल 
या | चेह पहले कच्चा साल बाहर सेजता था; लेकिन जब से 
उसने खुद मान तैयार करना शुरू किया, तो दो-एक साल्न तक 
उसका नियांत गिरने के वाद तेयार माल का बाहर जाना 
पहले की बेनिस्बत बहुत बढ़ गया। 
' हमारे राष्ट्रीय पुरर्निमांण की सव से पहली और सब से 
मुख्य समस्या करोड़ों जनता में, के ज्यादातर, किसान हैं, 
के शिक्षा का प्रचार है।टर्की और रूस ने 
शक. बारे पुनर्निर्माण करते हुए सब से पहला जो 
काम किया, वह था निरक्षरता ओर जहालत के विरुद्ध जहाद | 
दोनों देशों ने यह उद्देश्य बना लिया कि एक भी तुके और रूसी 
अशिक्षित न रहे | इसका फल भी चसत्कारपूर्ण हुआ । आज 
'दोनों देश कुछ ही अरसे में एक सदी आगे बढ़ गये हैं । अब 
प्रान्तीय सरकारों का ध्याव अशिक्ञा--निवारण की ओर जा रहा 
है, यह प्रसन्नता का विपय है; लेकिन सिफफ़ सरकार के भरोसे ही 
हमें न बेठ जाना चाहिये | बहुत-से सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को 
शिक्षा-प्रचार अपने जीवन का उद्दे श्य बना लेना चाहिये । एक 
बार जहाँ लोगों में पढ़ने की रुचि पेद्ा हो गई, वहाँ फिर शान्त 
नहीं हो सकती । प्रत्येक धर्मशाला, ग्रत्यक मन्दिर और प्रत्येक 
मस्जिद और चर्च शिक्षा के मन्दिरों के रूप में बदल दिये जाने 
चाहिये। राष्ट्र के चेहरे पर से अशिक्ञारूपी कलंक को धोने के 
बाद ही हम दूसरी दिशाओं में भी कुछ उन्नति कर सकेंगे । 
प्राथमिक अनिवाय शिक्षा आज हमारे राष्ट्र की सव से बड़ी 
जरूरत है आर इसे पूरा करने के लिये हमें सच ओर से अशिक्षा- 
रूपी पिशाच पर एक साथ मिल कर आक्रमण करना चाहिये। 


न्‍अलनवोनन अनानमक्‍क« बलनिनानी अपनाजनीआ, 
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“हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, वह यह है कि पिछले जमाने में 
जो किसान खेती को स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की एक पद्धति 
सानता था, आज वही किसान परिस्थितियों से विवश होकर खेती 

को एक व्यापार के तौर पर करता है | एक पेशे को व्यापारिक 
दृष्टि से सफल बनाने के लिए एक दूसरी ही मनोंवृत्ति और दसरी 
ही योग्यता चाहिए। इसलिए हमें कोई ऐसी सरत निकालनी 
चाहिए कि चतुर और व्यापारियों का सा हानि-लाभ का हिसाव 
लगाने वाला दिमाग़ खेतों पर मेहनत व मशक्षत करने वालों के 
साथ शामिल हो जावे । हम पहले देख च॒के हैं कि हिन्दस्तान का 
किसान पैदा करने वाला, बेचने वाला, मज़दूर ज़दूर ओर पजीपति 
सभी कुछ एकसाथ है | एक अशिज्षित किसान से यह आशा 

करना कि उसने इन सभी के गुण बिना कुछ पढ़े सीखे होंगे, 
असम्भव की आशा करना है। जब यह बात हमने मान ली, तत्र 
फिर ज़रूरत इस वात की है कि व्यापारिक वुद्धि रखने वाले को 
'किसान से मिला दिया जाय। दोनों को एक-दूसरे के साथ मिला 
देना चाहिए ताकि दोनों एक-दूसरे की कमी पूरी कर सकें। जब 
कभी किसान अपना माल दलाल के जरिये से वचता हैं, तो 
दलाल इससे अनुचित लाभ उठाता है । यदि किसान का काम 
केवल माल पेदा करना रहे और उसके माल की बिक्री का काय उसके 
हित की दृष्टि से कोइ और करें तो यह आपत्ति दूर हा सकती है | 
कहा जाता है किरूस ने इस समरया को हल कर लिया है।इस 

के लिये वहाँ तमाम जमीन सरकार ने अपने हाथ सें ल् ली हैँ । 

| सरकार हर एक मनुष्य को काम देती हैं ओर 
खाने-पहिनने की जरूरतें सी पूरा करती हे । यद्यपि 
समाजवाद का यह विचार चहुत आकपक हैं 
तथापि यह समस्या का सच्चा हल नहीं दे । सब से पहली बात तो 
यह है कि तुम ऐसा करनेका ग़रीव किसान से वही पेशा छीन लेना 


रूस का हल 
ठीक नहीं 
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घटाने के लिए गिरा दे । 

इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए हमारी यद्द सम्मति हैं कि 
शिक्षित, समझदार व संजोदा लोगों को किसानों में सामूहि 
ओर मिश्रित खेती का प्रचार करना चाहिए | 

सामूहिक खेती से हसारा मतलव यह है कि तमाम गाँव को 
किसानों की टुकड़ियों में बाँट दिया जाय और हर एक टुकड़ी के 
सामूहिक सीन एक साथ मिलकर अपनी खेती करें। जिन 

किसानों के खेत पास-पास हों, उन्हें इस खयाल से कि 

ज्यादा अच्छे तरीके से खेती हो सके, मिला देना 
चाहिए और तमाम मज़दरी, पञ्ी व ओज़ारों को एक जगह 
इकट्ठा कर देना चाहिए, ताकि काफ़ी बड़ा खेत निकल आदे 
और छोटे-छोटे खेतों को, जिन्हें आजकल ठीक तौर से नहीं बोया 
जा सकता, ज्यादा अच्छी तरह काश्त किया जा सके | हर एक 
किसान को मेहनत व पँजी के अनुपात से पेदाबार में से हिस्सा 
मिलना चाहिए । इस तरह से फिर खेतों के एक स्थान पर एकत्री 
करण की भी ज़रूरत महसूस न होगी | अच्छे ओजार, बढ़िया 
वीज और सिंचाई आदि की सहलियतें भी आसानी से प्राप्त 
की जा सकती हैं। अच्छी साख की वजह से रुपया भी, जो 
आजकल्न कम मिलता हे, थोड़े सूद पर मिलने लगेगा | एक लाभ 
यह भी होगा कि भिन्न-भिन्न लोगों के अनुभव, समभमद्धारी ओर 
मेहनत का भी एक साथ फ़ायदा उठाया जा सकेगा | इस पद्धति 
से न केबल आर्थिक लाभ होंगे, वल्कि और भी अम्रत्यक्ष लाभ 
मिल सकते हैं । किसान संगठन-शक्ति के महत्त्व को सममेंग 
उनको अलजुकूल वाज़ार मिलेगा, वे वढ़िया साल पंदा कर सकग 
ओर अपनी सन्‍न्तान की शिक्षा-दीक्षा की ओर ध्यान दूं 
सकेंगे। मुकदमेवाजी की वीमारी दूर हो जायगो तथा डनका 


११ 


खेती 
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ओर से यह शिक्षा-दी गई कि वे अपने लाभ को स्वयं: ध्यान में 
"रख कर सामूहिक खेती आरम्म करें। जो लोग ऐसा करेंगे, उन्हें 
सरकार मशीन आदि से सहायता देती थी; परन्तु १६४८ तक इस 
में विशेष उन्नति न हो सकी । सरकार किसानों के विद्रोह सं डरती 
रही और उसने किसानों को सामूहिक खेतीके लिये विवश करना 
उचित न सममा । १६२८ सें जब सरकार ने यह देखा कि किसानों 
से अन्न आदि इकट्ठा करने में बड़ी कठिनाई होती है, तो उन्हों ने 
एकदम सामूहिक खेती की बड़े पैमाने पर नींव डाल दी और खाते- 
पीते 'किसानों को विवश किया गया कि वे साधारण ग़रीब 
किसानों के साथ मिलकर खेतीवाड़ी करे। इस विवशता का 
एक ओर तो यह परिणाम हुआ कि मालदार किसानों ने अपनी 
सम्पत्ति तथा बेल, गाय, घोड़ों को मार डाला और दूसरी ओर 
काफी ट्रे क्टरों तथा अन्य मशीनों का पूरा पूरा प्रवन्ध न'होने तथा 
उचित प्रकार के सुशिक्षित आदमियों के न मिलने से सब कारये 
अस्त व्यस्त हो गया । कहीं बीज न होने से खेत नहीं बोये गये | 
कहीं मशीन ठीक समय पर न मिलने से समय पर खेत न जोते 
जा सके, इत्यादि २ | सन्‌ २८ से २३ तक का इतिहास बड़े दुःख का 
इतिहास है, जिस में किसानों को बड़े कष्ट उठाने पड़े । जो महा- 
, चुभाव सामूहिक खेती में विश्वास रखते हों, उन्हें इस समय का 
इतिहास पढ़ने से वे सब च्रुटियां, जिन के कारण रूस में 
फठिनाइयाँ उठानी पड़ीं, समझ में आजायेंगी। उसके बाद से 
काये ठीक चल रहा है । अब सारे रुस के ६६ फीसदी खेत 
सामूहिक खेती द्वारा जोते जाते हैं। १००० एकड़ से प्रायः बड़े 
बड़े फाम रूस सें अधिकतया पाये जाते हैं। छोटे छोटे खेत सब 
मिलकर बड़े २ खेत वन चुके हैं। अलबत्ता किसानों की खाने पीने 
को अवस्था को देख कर अब प्रत्येक घर को थोड़ी थोड़ी धरती के 
* बोने तथा कुछ दूध के मवेशी रखने का हक़ दे दिया गया है, जिस 


॥ 3 अरनाकाबहरी ५ 
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सच से कम ख़र्चीला उपाय है । 

सामूहिक खेती का दूसरा तरीक्रा यह है कि किसान ज्वायंट 
स्टाक कम्पनियां वना लेवें । इस सूरत में सरकार रजिस्टरी की 
सामूली-सी फीस रख दे । रजिस्ट्रार ऐसी कम्पनियों के हिसाव- 
किताव की देख-भाल करता रहे, ताकि कोई गड़बड़ी न होने 
पावे । 

इसमें दूसरा ऐतराज़ यह हो सकता हे कि खेतों को मिला 
देने से, वहुत-से किसान वेकार हो जावेंगे और इस तरह हमारा 
मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जायगा ; लेकिन इसीलिए 
हम सामूहिक खेती के साथ मिश्रित खेती की 
भी सलाह दे रहे हैं | हमारा खयाल है कि सामूहिक और मिश्रित 
खेतियों को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। एक के बरोर 
दूसरी भें सफलता नहीं मिल सकती । सामूहिक खेती से वहुत-से 
किसानों की जो मेहनत बच जावेगी, उसके दो उपयोग हो सकते 
हैं। एक तो मिश्रित खेती, दूध, मक्खन, घी आदि का धन्धा; दूसरे 
नये साधनों और नई सुविधाओं के कारण खेती ओर भी बड़े 
पैमाने पर होने लगेगी, उसमें वेकार लोग लग सकेंगे । फ़सल पेदा 
करने का वरीक़ा भी बदल जायगा। आलू, याजर, शल्लनग़म, 


दूसरा ऐतराज 
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गी। इसके बोलने से किसान ओर उसके मवेशियों को अच्छा 
भोजन भी सिल सकेगा। अलग-अलग स्थानों की परिस्थितियों 
के अनुसार इन सब पर और भी विचार किया जा सकता है। 
हर एक काश्तकार को, जो अपने हाथ या चैलों से खेती पर कोई 
भी काम करता है, सुआवज़ा नकदी में न मिल कर पैदावार के 
रूप में मिलेगा । इसके भी दो कारण हैं । पहला तो यह कि इसमें 
आसानी से वेतन दिया जा सकता है। दूसरा कारण यह कि 
इससे किसान को अपने खाने और पहनने के लिए भोजन और 


 झमीन किसान 
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सम मानी जायगी, जिसमें भूमि राष्ट्र को ज्यादा-से-ज्यादा पैदावार 
दे। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि ज़मीन बोने वाले 
किसान की अपनी जायदाद होनी चाहिए। एक राष्ट्र की खश- 
' हाली के लिए यह ज़रूरी है कि किसानों को ज़मीन का मालिक 
बनाने के मूल-भूत सिद्धान्त को अमल में लाया जाय। क्ृपक-स्वो- 
मिक्त्त ( ९९8४४॥४ 7070.9790०- ड४॥9 ) के असूल को पश्चिम के 
प्रायः सभी देशों ने अपनाया है | हमें भी यह अपनाना चाहिए। 
हम यह नहीं कहना चाहते कि ज़मींदारों को उनकी विरासत 
में मि्री हुई या खरीदी हुई जायदाद से एकदम अलग कर दिया 
बोलशेविज़्म गये | ने यह असली तरीक़ा ही है । हम व्यक्ति- 
नहीं गत स्वामित्त्व के सिद्धान्त की कदर करते हैं; 
लेकिन उसके साथ ही राष्ट या देश के हित के 
लिए व्यक्तिगत हितों के बलिदान के सिद्धान्त पर भी विश्वास 
रखते हैं| हमारी यह हृढ़ सम्मति है कि सरकार और लोगों को 
जमीन की मिलकियत ज़मींदारों के हाथ से निकाल कर किसानों 
के हाथ में करने का एक दृढ़ और निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए। 
सरकार की सहायता से इस काम में बहुत आसानी मिल सकती 
है। अगर किसानों को कम सूद पर रुपया मिल सके, जो उनसे 
४०-९० सालों के अरसे में छोटी-छोटी कछिस्तों में वसूल किया 
जाय और जिस ज़मीन को वे काश्त करते हैं, उसे उचित मूल्य 
पर अदालतों के द्वारा खरीदने की आज्ञा हो तो चहुत थोड़े समय 
में बहुत-से किसान अपनी जमीनों के मालिक हो सकते हैं कोर्ट 
आफ बाडस भी इस बारे में बहुत मदद कर सकते हैं| थे 
नीलामी आदि द्वारा ज़मीन-जायदाद न वेच कर और उसके 
छोटे-छोटे टुकड़े करके किसानों को ही बेच सकते है | ऐसे किसानों 
को मूल्य चुकाने के लिए सरकार लम्बी क्रिस्तों में चसूल करने 
की शत पर रुपया दे सकती है | आजकल जैसे किसान प्रति बर्ष 


प्रत्यज्ष उपाय १६६ 


बार की क़ीमत ओर खच के लिहाज़ से नियत करनी चाहिये । 
नहरी पानी ठीक समय पर और उचित सात्रा में मिलने की 
व्यवस्था होनी चाहिये। सरकार का यह पहला फ़रज है कि वह 
कम खर्च सें ज्यादा-से-ज्यादा कुएं चनवाये और उन से नत्ों के 
हारा पानी निकालने की कम खर्चीली योजना चालू करे। जब 
त्तक सिंचाई का ठीक इन्तज़ाम नहीं होता, तब तक खेती के 
ओज़ारों व वीजों की उन्नति ओर तरह-तरह की रिसर्च के लिये 
भारी-मारी तनखा वाले अफ़सर रखना विल्कुल फ़जल् सा है । 
खेती के सुधार के लिये सव से पहली ओर ज़रूरी चीज़ पानी है 
ओर इसकलिये जब कभी किसान की उन्नति का कोई कायक्रम 
बनेगा, सिचाई की स॒न्दर व्यवस्था उसका पहला अंग होगी । 
क्ज्निस वेज्ञानिक खाद हिन्दुस्तान में ख़ब बिकने लगेंगे, यह 
एक ऐसा स्वप्न है जो कभी पूरा नहीं होगा । रेलवे और सरकारी 
अफ़सरों के वज्ञानिक खाद को इतना उत्तेजन देने के 
बाद भी किसान उसे नहीं खरीदता | कितने अफ़सोस की 
वात है कि जिस देश सें हवा से नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए 
सब अनुकूल परिस्थितियाँ मौजूद हों, वहां अब तक इस की ज़रा 
भी कोई कोशिश नहीं की गई कि पोदों को यह ज़रूरी ख़राक 
किस तरह से प्राप्त हो । हमारे यहां शोरा ऑर खारी काफी 
तादाद में प्रायः सभी स्थानों पर पाये जाते हैं; लेकिन एकक्‍्साइज़ 
( कर-नीति ) और रेलवे के कारण ये चीज़ें, जिन से इस देश की 
इट्रॉजन-समस्या हल हो सकती थी, किसानों तक नहीं पहुंच 
पाती | यद्यपि ये सारत की ही चीज़ें हैं लेकिन; इन्हें क्रिसान की 
पहुंच के अन्दर खच में उसके दरवाज़े तक पहुंचाने की कोइ 
कोशिश नहीं की जाती | हड्डियां इस देश में बहुतायत से मिलती 
हैं; लेकिन वे-भी लाखों मन की तादाद में हर साल विल्लायत भज 
दी जाती हैं।, अखिल भारतीय खेती घोड की सिफारिश के 


खाद 


प्रत्यक्ष उपाय ' १७१: 


नहीं किया जायेगा, तब तक दूध देने वाले मवेशियों के पालन और 
दूध, घी, मक्खन के धन्धे पर रूपया खर्चे करना बिल्कुल वेकार 

। सरकार को पहले मिलावट रोकनी चाहिये, फिर पशुओं की 
नस्ल में सुधार का प्रयत्त करना चाहिये। यदि मिश्रित खेती की: 
योजना सफल न भी हो, तो भी स्वतन्त्र धन्धे के तौर पर दूध घी 
का धन्धा किसानों की आर्थिक उन्नति के लिये वबहत ही अधिक 
महत्वपूर्ण है। विदेशों में मिल्लावट को रोकने*के लिये कितने ज़ोर 
से प्रयत्न किये गये हैं, इसका उल्लेख हम पहले [ प्रकरण ३ 
अध्याय ६ में ] कर चुके हैं।. 
“» खेती के वारे में नई-नई खोलों का सवाल भी दर असल 
सिंचाई और खाद की उचित व्यवस्था के बाद ही किसानों के लिये 
कुछ फ़ायदेमन्द हो सकता है । 

गाँव के धन्धों की उपयोगिता की हम पहले भी चर्चा कर 

चुके हैं। इनमें सबसे मुख्य धन्धा दूध, घो, मक्खन का धन्धा हैं. 
जिसका हमने अभी जिक्र किया है। सब्जियों 
ओर फर्लो को सुरक्षित रखने व उन्हें टीन के 
डब्बों में वन्द्र करना भी एक बहुत लाभदायक धन्धा हैं । आज 
इस धन्धे को यहाँ बहुत आसानी से चालू किया जा सकता हैं । 
यद्यपि भारतवर्ष में हर साल ६०-७० लाख रुपये के टीनों में 
बन्द फल वगैरह आते है, फिर भी अवतक इधर कोई ध्यान नहीं 
दिया गया । भारतवप में आम वहुतायत से पाया जाता है । अगर 
सरकार देश के हिंत को अपना हित सममती, तो ज़रूर वह 
आम की ओर बहुत ध्यान देती और दुनिया के दूसरे देशों में 
इसे भेजने का इन्तज़ाम करती, जिससे किसानों को करोड़ों 
रुपयों का फ़ायदा हों सकता था| बहुत कोशिशों के वाद मार्केटिंग 
बोड क्रायम हुआ है और इसका हम स्वागत करते हैं: लकिन 
सच तो यह हे कि समुद्र में एक बंद से ज्यादा इसका काई लाभ 


हि 


गांव के धन्‍्धच 
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है। इस से पंहले भी हम ने सरकार की रेलवे-नीति, मुद्रा नीति 
तंटकर, यातायात के साधन, सहयोग आन्दोलन, किसान-संगठन 
आदि अनेक ऐसे विषयों पर कुछ रोशनी डाली है, जिनपर किसान 
को खशहाल बनाने के लिये ध्यान देवा ज़रूरी है | इस अध्याय में 
हम कुछ उपायों पर प्रकाश डालना चाहते हैं, जिन्हें विदेशों में 
किसानों की हालत सुधारने के लिये; किसान की आमदनी बढ़ाने 
या उस का ख़चे कम करने के लिये वहाँ की हकूमतों ने अपनाया: 
है। इन को हम नीचे लिखे सात भागों में वांट सकते हैं 
(१) मुद्रा व विनिमय दर | 
') विदेशी व्यापार पर नियंत्रणु- 
क-संरक्षण और तटकर, 
ख-नियत मात्रा में व्यापार, 
ग-नियांत के लिये विदेशी वाज़ार । 
(३) कृपिजन्य पदार्थों के न्यूनतम मूल्य का निर्धारण । 
(४) देश के आन्तरिक व्यापार का निन्रयंण । 
(४) सरकारी चिन्ह । 
(६) व्यापारिक योजनायें, और 
(७) ऋशु-निवारण व साख में वृद्धि | 
इन में से कुछ उपायों का अपने-अपने प्रसंग पर जिक्र हो 
चुका है, इसलिये उन उपायों का यहां हम निर्देश मात्र कर के यहां 
तक अपने को सीमित रखेंगे कि विदेशी सरकारों ने किन-कित 
उपायों पर अमल किया । 
ज्यादातर सुल्फों ने पिछले आर्थिक संकट के समय से अपने- 
अपने सिक्कों की क्रीमत प्रत्यज्ञ और अप्रत्यक्ष तौर पर कम कर 
दी है । कुछ सरकारों ने स्वणंमान को छोड़ 
दिया है, तो छुछ ने विनिमय-दर को ही नीचा 
कर दिया है| संसार के सब से धनी देश संयुक्त 


मुद्रा व विनिमय 
द्र्‌ 
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राष्ट्र अमेरिका तक को आर्थिक संकट का मुक़ावल्ा करने के' 
लिए स्व॒णुसान छोड़ने के लिये विवश होना पड़ा। इंग्लेंड अपनी 
स्वशंमान की सुद्रा-नीति पर बहुत घसरुड करता था; लेकिन उसे 
भी स्टलिंग की क्लीमत कम करने के लिये स्वणंसान छोड़ना पड़ा | 
आस्ट्र लिया ने भी अपना विनिमय-दर कस कर दिया। जम॑नी ने 
यात्रियों ओर नियांत आदि के लिये सा्क की क्रीमत कस कर दी 
है। डेनमाक की सरकार ने भी, जिसको आमदनी का सुख्य 
जरिया निर्यात व्यापार है, विनिमय-दर कम कर दिया है| जापान 
पर तो सारी दुनिया ही यह इल्जाम लगाती है कि वह अपने 
सिक्‍के येन की क़ीसत वहुत गिराकर विदेशों में अपना माल 
वहुत सस्ते दासों में वेच रहा है। यह शायद पहला देश है, जिस 
ने भीषण आर्थिक संकट के समय में भी आश्वयकारक रीति से 
तमास दुनिया में अपना व्यापार फेला लिया है; लेकिन हिन्दु- 
स्तान में, जहां कि पहले ही रुपये की क्रीमत कृत्रिम रीति से बढ़ा- 
ने की शिकायत थी, इंग्लेंड के स्वशंमान छोड़ने पर रुपये को 
फिर स्टलिंग से बांध दिया गया। यदि हम स्वतन्त्र होते, ता 
रुपया वाज़ार में अपनी क़ीसत स्वयं तल्लाश कर लेता | रुपये की ' 
'क़ीसत बढ़ा कर उसे स्टर्शिग के साथ बाँध देने का असर किसानों 
पर वहुत बुरा हुआ है। हिन्दुस्तान का नियांत व्यापार सारा जा 
रहा है । इस कसी को भारतवपे से सोना वाहर भेज कर पूरा 
किया जारहा है | पिछले कुछ सालों में ॥॥ अरव रुपये का सोना 
सदा के लिये हिन्दस्तान से विदा हो गया हैं। ओर सज़ा यह 
. कि खणु-नियांत को भी नियांत के आँकडों सें शामित्ष कर के 
- भारत सरकार के अथ-सदस्य सदा गव के साथ भारतीय व्यापार 
. की अनुकूलता सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं । जब कि अन्य देश 
सोने के निर्यात पर ज्यादा-से-ज्यादा पावन्दी लगा कर सोने की 
रक्ता करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तव भारत सरकार अपने ज़वर- 


सरकारें क्या कर सकती है ? | 


दस्ती बांधे गये -विनिमय-दर की रक्षा के लिये स्वर्ण-प्रवाह को 
उत्साहित कर रही है | कैसी है यह विडम्बना ! 
किसी देश की आथिक उन्नति में विदेशी व्यापार बहुत 
अधिक सहायक होता है । निर्यात और आयात के आँकड़ों से ही 
हम विदेशी व्यापार के महत्त्व का अनुमान 
नहीं कर सकते । देश के उद्योग-धन्धों पर भी 
इसका प्रभाव कम नहीं पड़ता ; लेकिन 
हमारी बदकिस्मती और सरकार की उदासीनता से आज हमारे 
विदेशी व्यापार की हालत बहुत बुरी है । न केवल आँकड़ों की 
दृष्टि से, लेकिन इस दृष्टि से भी कि इससे देश के डद्योग-बन्धों 
को सहायता नहीं मिल्रती | हम कच्चा माल पेदा करते हैं; लेकिन 
उसे उसी रूप में बाहर भेज देते हैं और विदेशी व्यवसायी उस 
के साल की सैकड़ों चीज़ें वना कर हमारे हाथ बेच देते हैं. और 
खूब नफ़ा कमाते हैँ | भारत के विदेशी व्यापार में दूसरी वड़ी 
कसी यह है कि हमारा तसास विदेशी व्यापार विदेशी जद्मज्ी 
कम्पनियों और विदेशी बेंकों की माफ़त होता है. । यदि भारतीय 
जहाज़ी कम्पनियाँ और संसार के तमाम बड़े-बड़े देशों में भारतीय 
एक्सचेंज बैंक हों, तो वे भारतीय उद्योग-धन्धों को तरक्की देने 
के लिए बहुत सहूलियतें दे सकते हैं। सरकार हमारे रास्ते में 
बाधक वनी हुई है | वह कभी भारतीय जहाज़ी कम्पनियों व चंकों 
! उत्साहित नहीं करती | आज क्या यह कम हरानी की वात है. कि 
क्ृपि-प्रधान भारतवर्ष में तीन करोड़ रुपये से भी ज्यादा की 
भोजन-सामग्री आवे ? एग्रिकलचरल डिपाटमेंट और एग्रिकलच- 
रल रिसर्च कोंसिल पर भारतवर्प का लाखों रुपया व्यय होता हैं; 
लेकिन इससे हमें लास ही क्‍या, जबकि विदेशों से आने वाले 
आलू , सेव, प्याज, मिचे या दूसरे फलों व सब्जियों की 
आमदनी लगातार बढ़ती जा रही है। इनकी आमदनी पर निय- 


विदेशी ठयापार पर 
सियन्त्रण 


१७६ - हमारे गाँव और किसान 


[कप 


. न्त्रण लगाना जरूरी है। विदेशी व्यापार की उन्नति के लिए. 
वेज्ञानिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। 

संरक्तण व तटकर--अत्येक देश का अपने वाज़ार पर. पूरा 
अधिकार है । यदि कोई दूसरा देश अपना मात वाजवी से भी 
कम दासों में मेज कर उस देश के व्यापार को ज्ञति पहुँचाता है, 
तो उस देश को यह अधिकार हैं कि विदेशी माल पर तटकर 
लगा कर या उसका आना बिलकुल रोक कर अपने देश के आन्त- 
रिंक व्यापार की रक्षा करे। मक्तद्वार के प्रधान समर्थक इग्लेंड 
तक को आज यही नीति अपनानी पड़ी हैं। कुछ पदढ़ार्था पर तो 
उसने ४० फीसदी चगी लगाई हैं; लेकिन भारत में तो हालत 
चिलकुल उल्टी हैं.। यहाँ बहुत कम वस्तुओं पर चंगी लगी हुई हैं । 

नियत मात्रा--बहुत:से देश विदेशों से व्यापारिक संधि 
कर के यह निश्चित कर लेते है कि अमुक पदार्थ इस नियत मात्रा 
से अधिक नहीं संगावेंगे ओर इसके वदले में हमारा यह पदार्थ 
इस नियत मात्रा सें अवश्य संगाना पड़ेगा। भारत ने भी ओटा- 
वा पेक्ट किया, और हाल ही में इन दिनों ब्रिटेन से एक नया 
समभोता किया है; लेकिन ये सममौते वस्तुतः सच्चे भारतीय 
प्रतिनिधियों द्वारा नहीं किये गये | इसलिए ये भारत के लिए 
अधिक प्रतिकूल हैं। ओटावा पेक्ट ने सारत का कम अहित नहा 
किया । इंग्लेंड पर तो पावन्दी वहुत कम लगी; लेकिन सारत का 
उससे वहुत वंध जाना पड़ा ! असेम्बली के आओटावा पेकक्‍्ट को 
समाप्त करने का निश्चय करने के बाद भी सरकार इसे तीन साल 
तक इस नाम से चलाती रही कि नया कोई समभोता नहां हुआ | 
अब जो नया समभीता किया गया है, वह भी सारत के अनुकूल 

नहीं है । असेस्थली के इसे रद कर देने पर भी गवरनर जनरल 

ने उसे अपने विशेषाधिकार से पास कर दिया हैं । " 

विदेशों का वाज़ार-यद्यपि हम क्रीव २। अरब रुपये का 
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माल हर साल बाहर भेजते हैं, तथापि विदेशी व्यापार को संग- 

ठित करने का कोई वाक़ायदा प्रयत्त नहीं किया जाता | सभी लोग 

मनमाने तौर हे विदेशी व्यापार कर रहे हैं। न वे इस बात की 

चिंता करते है कि माल ठीक तरह से जाता है और न माल को वे 
. अलग-अलग क्िस्मों में बाँटने की ही कोशिश करते हैं। फल यह 

होता है कि विदेशों में भारतीय माल वदनाम होता है। 

भारत सरकार का कतेव्य है कि वह साख विगाड़ने वाले 
: व्यापारियों को दण्ड दे और सिर्फ़ उन्हीं को निर्यात व्यापार करने 
: का' अधिकार दे, जो इंमानदार हों और विदेशों में हिन्दुस्तान की 
साख बनाये रख सके | हर एक साल को अलग-अलग श्रेणियों 
में बॉटने की व्यवस्था भी वहुत जरूरी है, जिस से व्यापारियों को 
जिस श्रेणी का माल मंगाना हो, वही मिल सके | ऐसा न हो कि वे 
बढ़िया माल चाहते हों ओर उन्हें घटिया माल मिल जावे | मिलावट 
: को एक सख्त जुर्म करार देना चाहिए | इसी तरह यह भी देखने 
की ज़रूरत है कि विदेशों में किस-किस माज्न की जरूरत हैं; थे 
घटिया माल चाहते हैं या बढ़िया, किन दिनों में उच्र के पास माल 
की ज्यादा माँग रहती है और किन दिलों में कम; कौन से विदेशी 
व्यापारी भारतीय माल को तरजीह देते हैं। इन सब की वाक़ावदा 
जाँच होनी चाहिए। विदेशी व्यापारियों की आवश्यकता के अचु- 
सार हमें यहाँ फलों और सब्जियों की खेती में उन्नति करनी 
चाहिए और विदेशों में भारतीय माल को मंगाने वाले व्यापारियों 
का संगठन करना चाहिए। भारत का केला संसारभर में सब से 
अच्छा होता है, हम बढ़िया संतरे, आम, सेव और नाशपाती 
पैदा करते हैं, फिर भी ये फल विदेशों से यहाँ आते हैं ! हमें विदेशी 
व्यापारकी संस्थाओं का संगठन करना चाहिए, जिससे उपग्रु क्त सब 
वातों का खयाल रक्खा जासके। वे भारत और विदेशी व्यापारियों में 
वाक़ायदा सम्बन्ध स्थापित करें; उनकी आवश्यकतायें जानकर 
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वैसा ही माल यहाँ पेदा करने और वहाँ मिजवाने की व्यवस्था 
करें; माल सें खोट करने वालों को दन्ड दें । अमेरिका आदि कई 
देशों में ऐसी संस्थाओं से विदेशी व्यापारकी बहुत उन्नति हुई है। 
_., दस पहले देख चुके हैं कि कृषिजन्य पदार्थों के दाम इतने कम 
है कि किसान को लाभ होने के वजाय नुक्सान हो रहा है । कीमतें 
बहुत कम हो गई हैं ओर किसान का खच बिलकुल 
नहीं घटा है। व्यवसायी लोग जब देखते हैं कि उनके 
कारखाने घाटा देरहे हैं, वे कारखाने वन्द कर देते हैं। 
लेकिन किसान ऐसा नहीं कर सकता । यदि वह भी घाटा देखकर खेती 
करना बन्द करदे तो सारा देश भूखा मर जाय बह इतने सालों से 
समस्त आर्थिक हानि अपने सिर पर लादकर देश का पेट पालता 
आया है। जब कपड़े और लोहे के मिल-सालिक अपने साल का 
दास बढ़ाने के लिए तटकर लगाने की मांग करते हैं, सम्पूर्ण देश 
से स्वदेशी के नाम पर कुछ घटिया व महँगा माल भी लेने की 
इुदयस्पर्शी शब्दों में अपील करते हैं तो किसान के माल का मूल्य 
बढ़ाने के लिए कुछ क्‍यों न किया जाय ? सरकार का फ़ज् है के 
चह ऐसी व्यवस्था करे, जिससे कृषि-जन्य पदार्थों के दाम कुछ बढ़ 
जाबें और उनका उत्पत्ति-व्यय कस हो जावे । इसके लिए चिदेशी 
कृषि-जन्य पदार्थों पर तटकर लगाये जा सकते हैं ओर क़ानून द्वारा 
ऋषि-जन्य पदार्थों के दाम ऊँचे किये जा सकते हैं। जबतक किसान 
की आमदनी उसके खर्च से ज्यादा नहीं होती, तबतक स्पष्ट ही 
है कि ग्रामोद्धार, खेती-बिंभाग आदि की वड़ी-बढड़ी योजनाएँ 
किसान को कोई लाभ नहीं पहुँचा सकतीं । इंग्लेण्ड में क्रानून बना 
कर दूध, गेहूँ, चीनी आदि पदार्थों के कम-से-कम सूल्य नियत कर 
दिये गये हैं। ऐसे नये तरीके, ऐसी नयी फ़सलें किसान को बतानी 
चाहिए, जिनसे वह दरअसल कुछ कसा सके । 
एक किसान की पैदावार का झ५ फ़ीसदी देश में ही खप 
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जाता है। जो थोड़ा-बहुत बाहर जाता भी है, वह भी देश के 
देश के आन्तरिक “*देरूनी वाजार द्वारा। इसलिए जबतक 
देश के बाज़ार का सुधार नहीं किया 
जाता तवतक किसान की हालत नहीं 
पा खुधर सकती । वम्ब३ के फलों के वाजार की 
रिपोट के अनुसार सिफ़ १९ फीसदी मूल्य किसान के पास जाता 
है और शेष प८ फ्रीसदी मूल्य बीच के लोग खा जाते हैं | गेहूँ 
को रिपोर्ट यह है कि १) रु० में से सिफ्र ॥-) किसान को मिलता 
है | इसका अर्थ यह कि गाहक के दिये हुए रुपये का बड़ा भाग. 
किसानों को मिल जाय तो उनकी हालत सुधर सकती है । 
किसान की बेबसी व जहालत, आदढ्तियों की वेइमानी, 
बाजार की असुविधा तथा पैदावार में मिलावट आदि ऋुछ ऐसे 
कारण हैं, जिनसे किसान के पास पूरा रुपया नहों पहुँच पाता । 
आढ़ती माल ज्यादा तौलकर, बातों-बातों में किसान को फुसला 
कर या जबद॑स्ती माल में कोइ खराबी वताकर उसे कम दाम देते है। 
बहुत दफ़ा वह वीसियों तकलीफ़ें उठाकर अपना माल मरी में 
ले जाता है, वहाँ वुरी हालत देखकर, न बेचने की इच्छा होते हुए 
भी, उसे इसीलिए बेचना पड़ता है कि माल को फिर धर वापस 
लाने का खर्च और मंमट वह उठाना नहीं चाहता। मण्डी में 
उसका माल सुरक्षित रखने की कोई सहूलियत नहीं मिलती । इसी 
मंमट के कारण ज्यादातर किसान अपने घर पर ही सस्ते दामों 
में माल बेचना ज्यादा पसन्द करते हैं । जो लोग माल में मिलाबट 
करके बेचते हैं, वे मूल्य को और भी नोचा गिरा देंते हैं । 
बेईमानों के आजाने पर इमानदारों को जगह छोड़नी ही पड़ती हैं । 
इसलिए यह जरूरी है क्रि सरकार मसणिडियों का डचित संगठन 
करे कि जिससे मरिडियों में किसानों के माल की बिक्री में 
आदती आदि कोई अनुचित उपाय या बेईसानी न कर सके, 


व्यापार का 
नियन्त्रण 
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किसानों के भीर्डे आदि सुरक्षित रखने £ स्टोर आदि की सह: 
लियतों का इल्तजाम क्रे की परीक्षा आदिं करके इस 


इन्तजास करें कि वेइमान लीग घटिया-बढ़िया मॉल सिल्ता 
कर न बेच सं्क ओर सालका बर्गीकरण करे जिससे न 


चैदाबार तो बहुत है! और माँग थोड़ी हो। तर" कीसतें वहुतकर्म 
जाती हैं.। विदेशों जे ऐसे अवसरों पर निम्न उपाय वरते जाते हैः: 
क--कारखाने वार्ली को देशी कच्चा मजे ही लेने के लिए 
बाधित करता 
ख--गैर-जरूरी पैदावार को इसे कदर घटिया करे देना कि 
जिससे वह मनुष्यों के लायक न रहे और पशु उसे मजे में खा 
सकें । इसके लिए किसानों को ऊुछे मुआवजा दिया जाता है। 
ग--वाजारूदर पर सरकार का पैदावार खरीद कर गरीबों 
को कम दास पर चेचना 
घ--गरीब लोगों को कम दम पर पैदावार खरीदने की 
इजाजत देंना आए इसके बदले में किसानों को सहायता देना । 
लोगों में खपत बढाने का आन्दोलन 
कुषि-जनन्‍्य पदार्थों के उपयोग के नये-नये आविष्कार 


होती है तव ड मे उसे दूसरे ऐसे धागे मे बदलने का अयत्त 
किया जो रूई के था का सुक़़ाविला के। इसके बाद 
उससे बाहर ५ का मंगाना बन्द की दिया और अपने यहाँ 
चैदा होते वाले सनकी खूब उपयोग उठाया । यह कुत्रिस धागा ओर 

आज्ञ मास्तवर्ष में आकर खपती है । सारतवर्षे व में सर- 


सरकारें क्या कर सकती हैं ? १८१ 


और रूई-कमेटी रूई से नकली रेशम बनाने की बजाय ज्ञागन 
से रूई खरीदने की सन्धि ही करती रही हम और हमारी 
सरकार पुरानी लकीर से एक इंच भी नहीं हटना चाहते । 
छु-विदेशी पदार्थों की जगह स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग । 
ज--विभिन्न वस्तुओं के नये-नये उपयोग की जाँच के लिए 
कमेटी नियुक्त करना, ताकि विदेशों में उनके लिए बाज़ार तलाश 
अकिये जा सके । 
इनमें से कई उपाय यहाँ भी सरलता से बरतें जा सकते हैं । 
बहुत से देशों ने माल की शुद्धता की गारन्टी के लिए सर- 
कारी जिन्‍्हों की पद्धति चालू को है। सरकार अलग-अलग' 
द्रजे के लिए अलग-अलग सरकारी चिन्ह 
नियत कर देती है और किसानों या व्यापारियों 
'को वे चिन्ह उस-डस दर्ज के माल के लिए देती है | कोई घटिया 
साल पर बढ़िया चिन्ह नहीं लगा सकता। सबसे पहले यह 
तरीका डेसमार्क में लागू हुआ था। इन सरकारी चिन्‍्हों से न 
केबल अपने देश में, बल्कि विदेशों में माल को शुद्धता की 
गारन्टी हो जाती है और लोग निश्चिन्त होकर माल खरीदते 
हैं। इंग्लैंड ते भी यह तरीक़ा अपना लिया है। भारत भी इसे 
अपना सकता है । सरकार ने कुछ काय आरस्भ किया है; परन्तु 
चह इतनी मंदी चाल से हो रहा है कि उसका प्रभाव होने के 
लिए अभी वर्षों चाहिएँ | इससे पदार्थों के दाम कुछ महंगे ज़रूर 
होंगे, लेकिन सरकार मिल-मालिकों को मूल्य न बढ़ाने के लिए 
ओरित कर सकती है। बहुत' दफ़ा एक बोड वस्तुओं के दाम नियत 
करता है । इस वोड में उत्पादकों व खरीदारों दोनों के प्रतिनिधि 
रहते हैं । इसमें यह जरूर देखना पड़ता है कि शासक या प्रवन्ध- 
कर्ता स्वयं ही कोई गड़बड़ी न शुरू कर दें। भारत सरकार ने घी, 
चावल आदि के लिए कुछ चिन्ह नियत किये हैं, पर अभी काम्र 


सरकारी चिन्ह 


श्पर्‌ हमारे गाँव ओर किसान 


चहा के चरावर हुआ ह । 
इंग्लेंड तथा अन्य देशों में जदा-जदा साल के व्यापार को 
उन्नत ओर नियंत्रित करने के लिए व्यापारिक योजनाएँ चालू की 
। हर एक साल के उत्पादव ओर बाज़ार की स्थितियाँ मिन्न- 
व्यापारिक भिन्न होती हैं । इसलिए योजनाएँ सी अलग-अलग 
योजना बनती चाहिए। इन योजनाओं में सभी पार्टियों 
का प्रतिनिधित्व रहना चाहिए । 
इस सम्बन्ध में हम पहले भी लिख चुके हैं । ऋण-निवारण 
करते हुए हसें दो-तीन वातों का ध्यान अचश्य रखना चाहिए । 
पहली तो यह कि जहाँ हम उसे अत्याचारी 
हाजनों से वचावें, वहाँ उसकी साख का--उसे 
कज़ मिलने की सहूलियत का भी ग्रवन्ध कर दें । एक तरफ़ 
उसका पिछला सार हटावें और दूसरी ओर उसको साख भी 
बढ़ावें | मियाद देते समय उसे स्पष्ट कर देता चाहिए कि उसका 
कर्ज साक् नहीं हो रहा है, सिफ्रे आर्थिक संकट देखकर एक 
साल के लिए लेना सुल्तवी कर रहे हैं । किसान जितना दे सके, 
उससे ज्यादा का भार उस पर न डाला जाय; लेकिन कम भी 
न डाला जाय | सरकारी सहायता भी उन्हीं लोगों को मिलनो 
चाहिए जो उसके सच्चे पात्र हों। जहाँ लेनदार को ऋण-मनिवा- 
रण के सिलसिले में कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, वहाँ तक़ाबी 
बाँटनेवाली सरकार को सी इस सिलसिले सें नुक्सान उठाने 
को तैयार रहना चाहिए। अनेक प्रान्तीय सरकारें कर्जा-सममीता- 
वो बना रही हैं । साहुकारों पर नियन्त्रण के क्रानूत भो वन रहे 
हैं। इनसे किसानों का भार कस होगा। 


ऋषण-निवारण 


हाल जम 


तिथि 





